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 लोक  सभा  जाता है  ।  परन्तु  विशिष्ट  मामलों  देहाती

 क्षेत्रों  में  are  साधारणतया  बड़े  नगरों

 २०  १९५३  नये  कार्यालयों  को  उपकार्यालयों  का  स्तर  दिया
 ee  eee

 जाता  है  यदि  किसी  कार्यालय  में  होने  वाले

 सदन  की  बैठक  दो  बजे  समवेत  हुई
 डाक  सम्बन्धी  कार्य  के  श्रेय

 विचारों  के  कारण  यह  झावद्यक  समझा  जाता

 महोदय
 हूं  तो  किसी  भी  चालू  शाखा  कार्यालय  को

 areata  थे  |
 बढ़ा  कर  उपकार्यालय कर  दिया  जाता  है

 सम्मिलित  कार्यालय  तभीਂ  खोलेਂ  जाते
 seal.  के  मौखिक  उत्तर

 जबकि  तार  यातायात का  परिमाण उस

 डाक  तथा  तार  घर  खोलने  कसौटी  कार्यालय  में  एक  तार  विभाग  के  खोले  जाने  की

 * 7219.  श्री  एस०  सी ०  क्या
 अ्रावश्यकता को  सिद्ध  करता है  ।  ऐसे  कार्यालय

 संचरण  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 जनता  की  प्रार्थना  पर  भी  खोले  जाते

 यदि  उसे  लाभ  पर  चलाया  जा  या
 किन  परिस्थितियों  में  सरकार

 लय  को  हानि  न  होने  की  प्रत्याभूत  दे  दी
 डाक  उप कार्यालय  तथा  तार  घर  खोलती

 जाये  ।  कुछ  मामलों  तार  घर  भी  खोले
 जब  कि  जनता  तथा  संस्थानों  जाते  यदि  वह  कुछ  विशिष्ट  शर्तों  को  पूरा

 से  नये  सम्मिलित  कार्यालय  खोले  जाने  की  कर  देते  जसे  हानि  की  परिमात्रा  Yoo

 प्रार्थना  प्राप्त  होती  है  तो  सरकार  कोई  रुपय  प्रति  ag  से  अधिक  न  हो  ।

 शर्तें  लागू  करती  है  ;
 जी  at

 यदि  at,  तो  ad  कया  तथा
 मांगी  गई  सूचना  देने  वाला  एक

 श्रात्मनिभंर  समझे  जाने  के  लिये  विवरण सदन  पटल  पर  रखा  जाता है

 उपकार्यालय  तथा  सम्मिलित  कार्यालय  की  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  २८]

 ara  की  किस  प्रकार  गणना  की  जाती  है  ?
 अपेक्षित  सूचना  देनें  वाला  एक

 संचरण  उपमंत्री  राज  :  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 प्रायः  जितने  भी  नये  डाकखाने  देहाती
 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  २८]

 क्षेत्रों  में  खोले  जाते  हें  उन  को  अतिरिक्त  श्री  एस०  ato  सामन्त  विवरण  में  बताया

 विभागीय  शाखा
 '

 कार्यालयों  का  स्तर  दिया  गया हैं
 कि  नवम्बर  PEK  से

 तार
 घर

 खोले

 182  P.S.D.



 र८१५  मौखिक  उत्तर  २०  7e4R  मौखिक  उत्तर  १८१६

 जाने  के  नियमों  को  कुछ  ढीला  कर  दिया  गया
 सरदार  हुक्म  सिह

 :  कया  ऐसी  भी  कोई

 हैं  ।  क्या  सरकार  को  कहीं  से  कोई  प्रतिनिधान  मिसाले ंहें  कि  २०००  से  अधिक  झ्राबादी

 हुए  हैं  जिन में  यह  कहा  गया  हो  कि  इस  गावों  के  डाकखानों को  भी  इस  लिये  बंद  कर

 लियम  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  हे  दिया  गया  है  क्योंकि  ag  लाभप्रद  नहीं थे
 ?

 अपितु  पुराने  नियमों  का  ही  पालन  किया  जा

 रहा है  ?
 श्री  राज  ऐसे

 मामले
 हें  जरूर  |

 हम  ने  पांच  वह  की  एक  प्रयोगात्मक अवधि
 श्री

 राज  जहां
 तक  मुझे  विदित

 स्
 निश्चित  की  हुई  जिस  में  यदि  किसी  डाकखाने

 Q  ०७ एस  कोई  प्रतिनिधान  प्राप्त  नहीं  हए  हैं  ।  विद्वेष से  \gXo  रुपय ेसे  अधिक की  हानि  होती
 अदि  कोई  प्रतिनिधान  विशेष  हो  जिस  का

 तो  हम  उस  को  बन्द  कर  देते  हें  ।  कम  से  कम
 नीय  सदस्य  निर्देश  करते  तो  में  उन  से  सीमा  २४०  रुपये  शर  यदि  पांच  वर्ष

 उस  की  एक  प्रतिलिपि  प्राप्त  करना  चाहूंगा  ।
 में  यह  हानि २४०  रुपये  ही  रहती  हे

 तो

 श्री  पी०  टी ०  चाको  :  में  ज्ञात कर  सकता  हम  उस  डाकखाने  को  स्थायी  कर  देते  हें
 ।

 हूं  कि  क्या  सरकार
 को

 विदित  है  कि  बार  बार  श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी :  मे  ज्ञात

 प्रतिनिधान  किये  जाने  पर  भी  कर  सकता हूं  कि  सन्‌  १९  ५२-५३  में
 कितने  नये

 कोचीन में  इस  आधार  पर  डाकखाने नहीं  खोले  डाकखाने तथा  तार  घर  खोले  गये  ?

 जाते  हें  कि  एक  पकुट्ठी  में  पहले  से  ही  डाकखाना
 श्री  राज  बहादुर

 :
 मंत्रालय  की  कार्यवाही

 मौजूद  है  श्र  क्योंकि  पकुट्ठी  को  गलती  से
 से  सम्बन्ध  रखने  वाले  विवरण  में  पूरी  रिपोर्ट

 गांव  समझ  लिया  जाता  है  ?
 दी  गई

 श्री  राज  मुझ  खेद है  कि  किसी  श्री  बी
 ०  एस०  मुक्ति  :

 इंस्टीट्यूशन  हाउस

 पिछले  भ्र वसर  पर  में  माननीय  सदस्य  को  में  एक  तार  घर  खोलने  की  कोई  प्रस्थापना

 इस  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  सब  बातें  विस्तारपूर्वक  क्या  सरकार  के  विचाराधीन है  ?

 बता  चुका  पौर  में  ने  उन  को  प्रवास  दिया  श्री  राज  में  इस  सुझाव  को  ध्यान
 कि  हम  श्रावनकोर-कोचीन में  समस्त  भ  रखूंगा

 व्यवस्था का  शभ्रभिनवीकरण  करने का  विचार

 कर  रहे  हें  ।  ait  जांगड़े
 :

 कया  में  जान  सकता  हूं  कि

 जैसे  संचरण  विभाग  ने  दो  हजार की  आबादी
 थ्री  ato  पी०  नायर  :  में  ज्ञात  कर  सकता  वाले  गावों में  डाक  घर  खोलने का  कानून

 हूं  कि  जिन  परिस्थितियों का  उन्हों ने  वर्णन  बनाया  हू  या  एक  ऐसा  प्रतिबन्ध  लगाया

 किया उस  के  भ्रन्तगंत  न्रावनकोर-कोचीन राज्य
 तो  ऐसे  क्षेत्रो ंमें  जहां  सघन  आबादी

 में
 नये

 डाकखाने
 खोले  जाने  की

 कितनी
 नहीं  वहां  डाकखाने  खोलने  का  सरकार

 ठीक  याचनायें  अभी  विचाराधीन  हें  ?
 का  विचार है  ?

 श्री  राज  सामूहिक  याचनाओं
 श्री  राज  बहादुर  इस  के  पुर्व  एक  अवसर

 की  संख्या  बताना  संभव  नहीं  है  ।
 पर  में  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  हम  इस  नियम

 att  ato  पी०  नायर वह  सेकड़ों  हज़ारों
 कि  आबादी  के  आधार  पर  ये  नये  डाकखाने

 की  संख्या में  हें  ।  खोले  इस  प्रकार  का  संशोधन  करना

 श्री  राज  मुझे  पूर्णतया  निश्चय  चाहते  हैं  कि  आबादी  के  साथ  साथ  दुरी  या

 नहीं  और  ऐसा  करना  संभव  भी  तो  नहीं  फासले  का  भी  ख्याल  रखा  गौर  यह  बात

 ह्  अभी  सरकार  के  विचाराधीन है  ।
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 श्री  एस०  ato  नये  तार  धरों  मलेरिया  विरोधी  कार्यवाही

 के  खोले  जाने  के  सम्बन्ध  में  साननीय  मंत्री  ने

 दत  यह  बताई  कि  उस  स्थान  से  पांच
 ८९९.  श्री  एम०  Uso  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  AS  बतलाने  की  कृपा  करेंगी
 सील  के  घेरे  में  कोई  दूसरा  तार  घर  नहीं  होना

 चाहिये  ।  में  ज्ञात  कर  सकता  हुं  कि  शिनोर  कौन  वह  मलेरिया  विरोधी  योजनायें

 जिसे  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  बनाया सी  प्राकृतिक  बाधाओं  तथा  अन्य  बातों  का

 पयाल  रखा  जाता  है  और  विमुक्ति यां  दी

 जाती  हैं  ?  कितने  राज्यों  में  उक्त  यीजना  को

 (2)  wife  रूप  से  तथा  (२)  पूर्ण  रूप

 श्री  राज  बहादुर  ;  अपवाद में  ही  तो  से  लागू  किया  जायेगा  ;

 नियम  की  पुष्टि  होती  है  ।
 इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  को

 |  केन्द्र  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  की श्री  ठी०  एस०  wo  चेट्टियार  में

 ने  माननीय  मंत्री  को  यह  कहते  सुना  कि

 तार  घर  तब  भी  खोले  जायेंगे  चाहेउन  से  हानि  क्या  इस  ः  के  किन्हीं

 दवी  क्यों न  हो  ag  ara कौन  से  हैं  ?  विशेषज्ञों  को  नियुक्त  किया  जा  रहा

 श्री  राज  बहादुर  एक  अपवाद  तो  यह  है
 प्रत्येक  राज्य  में  इस  योजना  केर

 सन्तोषजनक  रीति  से  काम  करने  के  लिये
 कि  जब  राज्य  सरकार  हानि  की  भरपाई  की

 श्रत्याभूति देने  को  प्रस्तुत  हो  ।
 कया  कार्यकर््ताश्रों  को  कोई  प्रशिक्षण  दिया  जा

 रहा  है  या  दिये  जाने  की  संभावना  हे  ?

 थी  एस०  ato  रामास्वामी  क्या  माननीय
 स्वास्थ्य

 मंत्री  अमृत  कौर )  :
 मंत्री को  विदित  है  कि  सलेम  के  शहर  ने  जिस

 से  (7)  सूचना  देने  वाली

 की  जनसंख्या  दो  लाख  से  भ्रधघिक  केवल

 एक  टिप्पणी  सदन  पटल  पर  रखी  जाती  है  ॥

 एक  ही  तार  घर  कौर  क्या  तार  घरों  की

 संख्या  बढ़ाने  की  कोई

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  २९]

 इस  योजना के  प्रतिशत  छिड़काव

 उपाध्यक्ष यह  बात  उन  को  ्  करने  के  अपेक्षित  कमंचारियों

 किस  तरह  स्मरण  रह  सकती  है  ?  उन्हों  ने  को  राज्य  सरकारों द्वारा  स्थानीय तौर  पर

 सलेम  देखा  नहीं  है  ।  भरती किया  जायेगा  ।

 तो  राज  मेंने  सलेम  नहीं  देखा
 जी  जिन  मलेरिया  चिकित्सकीय

 अधिकारियों  तथा  मलेरिया  निरीक्षकों  को
 परन्तु  सारा  भारत  एक  हू  कौर  सलेम

 मेरे  झपने नगर  जसा  ही  नगर  मुझे जो  सूचना
 प्रशिक्षण  देने  की  झ्रावस्यकता  उन

 के  भारत  को  मलेरिया  संस्था  में  प्रशिक्षण  दिया
 दी  गई  है  उसे  में  ध्यान  में  रखूंगा  ।

 जायेगा  ।  at  छिड़काव  करने  वालों
 का

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  बहुत  व्यापक
 प्रबन्ध  प्रत्येक  राज्य  में  स्थानीय  रूप  से  किया

 जायेगा
 प्रकार का हैं का  हैं  गौर  प्रत्येक  सदस्य  एक  डाकखाना

 चाहता है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  थी  एम  uso  में  देखता हूं
 का  ४  त

 ५३  ५,
 '  कि  इस  विवरण  ng

 दिल्‍ली  स्टेट  शामिल
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 हू  ,  क्या  मेँ  जान  सकता  हूं  कि  दिल्‍ली  स्टेट  में  में  जहां  मलेरिया  नियंत्रण  योजना  लागू  की

 मलेरिया  घटाने  के  वास्ते  इस  तरह  की  कार्यवाही  गई  जैसे  मैसुर  कौर

 शुरू  हुई  ह  या  नहीं
 ?  उत्तर  वहां  इस  का  प्रकोप  बहुत  कम  हो

 गया  है  ।  बम्बई  राज्य  मुझे  ज्ञात  है  कि
 राजकुमारों  अमृत  दिल्‍ली  स्टेट

 के  बारे  में  जरूरी  इन्तिज़ाम  सरकार  खुद
 मलेरिया  के  प्रकोप  को  बहुत  कम  कर  दिया

 गया हैं  । करती  हूँ  भ्र ौर  यह  सवाल  उस  से  पुछना  चाहिये

 वेसे  उस  ने  लिये  सब  इन्तजाम  कर  श्री  राधेलाल  में  ज्ञात कर  सकता हूं

 दिया  गया  है  ।  कि  क्या  मध्य  भारत  के  अतिरिक्त  अन्य  सभी

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  ड नायर मे में  ज्ञात  कर  भाग क शौर  ग  में  के  राज्यों  में  मलेरिया

 सकता  हुं  कि  सरकार  ने  मलेरिया  जैसे  विरोधी  एककों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई

 रोग  का  मुकाबिला  करने  के  लिये  आयुर्वेदिक  कौर  क्या  मध्य  भारत  सरकार  ने  मलेरिया

 अथवा  अन्य  किसी  देशी  चिकित्सा  प्रणाली  विरोधी  एकक  की  मांग  की  है  कौर  यदि

 को
 काम  में  लाने का  प्रयत्न  किया  है  कौर  क्या  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 वह  इसे  भविष्य  में  करना  चाहती  है  ?  की  जा  रही  ह  ?

 राजकुमारी  अमृत  इस  मलेरिया  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  लम्बा  प्रदान

 नियंत्रण  योजना  का  श्रायूवेंदिक  चिकित्सा

 पद्धति  से  कोई  सम्बन्ध  नही ंहै  ।  यह  तो
 राजकुमारी  में

 e
 दम

 आघुनिक  प्रणाली  पर  किया  जा  रहा

 ।
 इस  का  उत्तर  तुरन्त  ही  दे  सकती  हुं

 ।  राज्यों

 द
 में  हमें  यह  बताने  को  कहा  गया  कि  क्या

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  जूट  बोये  जाने  वह  इन  एककों  को
 लेना  पसन्द  करेंगे  ।  जिन  राज्यों

 वाले  मौसम  में  मलेरिया  पर  नियंत्रण  करने  ने  समय  रहते  उत्तर  भेज  दिया  उन  को  यह  एकक

 की  क्या  कोई  योजना  है  ?  भज  दिये  गये  हें  ।  मध्य  भारत  उन  राज्यों  में

 राजकुमारों अमृत  कौर  :  निस्सन्देह  बंगाल
 से  था  जिन्हों  ने  हमें  समय  रहते  सुचना  नहीं

 परन्त ुमें  इस  बात  का  भरसक सरकार  यह  देखेगी  कि  यह  मलेरिया  नियंत्रण

 योजना  उन  क्षेत्रों  में  भी  सहायता  कायें  करे
 प्रयत्न  कर  रही हैं  कि  मध्य  भारत को

 कक

 दे  दिये  जायें  जिन  की  उस  ने  मांग  की  हे  |
 जहां  इस  की  शझ्रघिकाधिक  आवश्यकता है  ।

 श्री  पी०  टी ०  में  ज्ञात  कर  सकता श्री  पुन्नू :  सरकारी  wise यह  बताते  हैं

 कि  मलेरिया
 के

 रोगियों
 की

 संख्या  १०  करोड़
 हूं  कि

 क्या  उन  राज्यों  सिनको ना

 qa  लगाने  के  लिये  कोई  विशेष  सहायता है  तौर  कोई  १०  लाख  मृत्युएँ  मलेरिया  के
 दी  गई  थी  ?

 कारण  होती  हैं
 ।

 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि

 क्या  गत  कुछ  वर्षों में  किये  गये  कार्य के  राजकुमारी  अमृत  कौर  सिलिकोन  के

 फलस्वरूप  क्या  कोई  सुधार  gat  वक्ष  लगाना  इस  योजना  के  ग्रन्तगंत नहीं  है

 परन्तु  जहां  सिंकोना  car  किया  जाता  हैं

 के  आंकड़ों  को  छोड़  कर  में  मलेरिया  से  पीड़ित
 सहायता  दी  जाती है

 |  मदरास  भ्र  बंगाल

 में  सिंकोना  उत्पन्न  होता  है  । होने  वाले  रोगियों  की  संख्या  नहीं  दे  सकतीਂ

 श्री  वी०  पी०  योजना  आयोग  की हूं
 ।

 उदाहरण  के  लिये  दिल्‍ली  में  यह  बहुत

 धिक  कम  हो  गया  है  कौर  उन  चार  क्षेत्रों  रिपोर्ट में  यह  बताया  गया  है
 किं

 हमारे
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 में  १०  करोड़  व्यक्ति  मिली  रिया  से  पीड़ित  होते  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  विषय  qe
 '

 ।  में  ज्ञात  कर  सकता  हुं  कि  क्या  मलेरिया की  are  घंटे  की  चर्चा  किये  जाने  की  अनुमति दे
 '
 कोई  निश्चयात्मक  औषधि  ढूंढ  निकालने  का  सकता हुं

 कोई  कार्य  क्रम  बनाया  गया हैं  और  क्या  यह

 औषधि  मलेरियाग्रस्त  सभी  व्यक्तियों  को
 रेलवे में  अरणी  १  का  समाप्त  किया  जाना

 माता  उपलब्ध  हो  सकेगी  ?  *Qoo.  श्री  एस०  एल०  द्विवेदी  :  क्या

 राजकुमारी  अमृत  कौर  :  म  नहीं  समझती
 रेल  मंत्री  यूए  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 :

 कि  यह  इस  प्रदान  से  उत्पन्न  होता है  |  रेलवे  में  प्रथम  श्रेणी  को  समाप्त

 किये  जाने  की  प्रस्थापना  कब  से  कार्यान्वित में  यह  निवेदन  कर  दूं  कि  इस  कार्यक्रम  विशेष

 से  भारत  के  मलेरिया ग्रस्त  भागों  में  १२  १/२  की  जायेंगी  ?

 करोड़  व्यक्तियों  की  सहायता  की  जायेंगी  |  १  र  )  क्या  मध्यम  श्रेणी  को  भी  समाप्त

 कर
 जहां  भी  ग्रा वश्य कता  होती हू  कुनैन  विस्तारित  देने  कोई  निश्चय  किया  गया

 नकी  जाती  हैं  |  यदि  तो  कब  से  ;

 सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या  माननीय  मंत्री  इस  योजना  का  ब्यौरा  व्या  है  ;

 को  यह  बात  मालूम  है  कि  कुछ  वर्ष  पहले  तथा

 नई  दिल्‍ली  में  मलेरिया  के  मच्छर  नहीं  थे  इस  योजना  के  कार्यान्वित  किये

 और  अब  वह  खूब  बढ़  रहे  हैं  ?  जाने  के  फलस्वरूप  क्या  वित्तीय

 यदि  होंगी  ?
 राजकुमारी  अमृत  कौर  मलेरिया  केਂ

 मच्छर  तो  ह स गप ह  बढ़  रहे  हां  मच्छर  बढ़  रेल  यातायात  उपमंत्री

 रहे  मलेट्री  की  बीमारी  are  दिल्‍ली  में
 प्रथम  श्रेणी  को  अधिकांश

 पहले  से कम है, ज्यादा ज्यादा  नहीं है
 |  शाखा  लाइनों  कौर  मेन  लाइन  थ  वाली

 कुछ  विशेष  गाड़ियों  से  हटा  गया हैं  ।
 उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य

 प्रथम  श्रेणी  को  उपनगरीय  ट्रेनों  के

 4g  तो  इस  विषय  पर  ata  घन्टे  की
 १  अक्तूबर

 १  €  ४३  तक  ऋण  रूप  से  समाप्त  कर

 चर्चा कर  सकने  हें  ।  दिया  जायेगा  1

 श्री
 में

 ज्ञात
 कर  सकता हूं  atv  मध्यम  श्रेणी  को  समाप्त

 कि  क्या  माननीय  मंत्री  को  विदित है  कि  मलेरिया  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया

 के  सम्बन्ध  में  ए  लोप  थिक  श्रौषघधियों  की  तुलना  परन्तु  विभिन्न  रेलवे  को  अपनी  यातायात

 में  झायूव॑त्वि  तथा  होम्योपैथिक  श्रौषधियां  झावश्यकताशओ्ं  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 अधिक  उत्तम  सिद्ध  होती  हें  ?  छोटी  ब्रांच  लाइनों  पर  इस  श्रेणी  को  समाप्त

 कर  देने  की  शभ्रनुमति  दे  दी  गई  है  । श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  खड़े हुए  --

 set
 के

 भाग  के  सम्बन्ध  में
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  काफी  प्रदान  युद्ध  जा

 दिये
 गये  उत्तर  का  निर्देश किया  जाता  हैं  ॥

 चुकें  हे  ।  गला  घ्यान  भी  उन्हीं  के  नाम  से  ह  ।

 ट्रेनों  में  प्रथम  श्रेणी  के  बन्द

 श्री  एम०  एल०  में  मलेरिया  कर  दिये  जाने  के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न

 नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्न  पूछना  हुई  वित्तीय  उपलक्षणाशओं  का  ठीक  ठीक

 चाहता  था  ॥  wt  उस  समय  तक  नहीं  जा  सकता  हैं
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 जब  तक  कि  इसे  पूर्ण  रूप  से  लागू  न  कर  दिया  श्री  ato  जी०  देशपांडे प्रथम  श्रेणी  के

 जाये  कौर  इस  को  वास्तविक  कार्यकरण  समाप्त
 कर

 दिये  जाने  पर  क्या  दूसरी  श्रेणी

 का  पर्याप्त  अनुभव न  प्राप्त  हो  जायें  ।  को  प्रथम  श्रेणी  कहा  जायेगा  ?

 उपाध्यक्ष  प्रथम  श्रेणी  के  समाप्त

 समाप्त  कर  दिये  जाने  से  कितनी  हानि  होने  कर  fan  जाने  पर  विभिन्न  श्रेणियों  के  क्या
 a

 की  संभावना  हे
 ?

 नाम  क्या  वह  दूसरी  प्रो  तीसरी

 श्री  यही  तो  में  ने  प्रदान  के  भाग
 श्रेणियां  कहलायेगी  या  केवल  दूसरी  कौर

 तीसरी  ?
 के  सम्बन्ध में  दिये गये  उत्तर  में  बताया

 ककड़  अभी  से  उस  का  शभ्रनुमान लगाना
 कठिन  थ्री  ato  जी०  देशपांडे

 :
 प्रिया

 ह्  |
 a

 प्रथम  श्रेणी  के  ही  दूसरी  श्रेणी  बनेंगी  ?

 att  दादी
 :

 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि

 सरकार  को  विदित  है  कि  भारत में  प्राधिकार
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह

 इन
 के

 नाम  ज्ञात
 करना  चाहते  हैं  ।

 व्यक्ति  मध्यम  श्रेणी में  यात्रा  करते  हैं

 धौर  वहू  इस  श्रेणी के  समाप्त  किये  जाने  के
 सरदार  हुक्म  सिंह  :  जब  प्रदान  पूछा

 गया  था  यह  उत्तर  दिया  गया  था  कि

 विरोध  में  हें
 अपितु वह

 वह
 तो

 यह
 चाहते

 हैं  कि
 उस  समय  तक  वर्गीकरण को  बदलने  की  कोई ट्रेनों  में  मध्यम  श्रेणी  के  शर  भी  अधिक  स्थान

 की  व्यवस्था की  जाये  ?  प्रस्थापना  नहीं
 थी  ।

 हम  यह  ज्ञात  करना

 ते  है  कि  जब  प्रथम  श्रेणी  को  समाप्त  किया
 श्री  अलगे दान

 :
 मध्यम  श्रेणी के  समाप्त

 किये  जाने का  कोई  प्रदान  नहीं  है  ।  इस  प्रश्न
 भारत

 में  सब  से
 उच्च

 श्रेणी
 तो  क्या

 पर  यातायात  झ्रावध्यकताओं को  ध्यान  में
 वर्गीकरण  को  बदलने  की  कोई  प्रस्थापना

 रख  कर  विचार  करने  का  विकल्प  विभिन्न  a

 रेलवे  प्रशासनों को  दे  दिया  गया  है  ।

 श्री  अलगे शन
 :

 में  ने  निवेदन किया  कि श्री  रघुरामय्या :  में  ज्ञात  कर  सकता हूं
 प्रथम  श्रेणी  के  डब्बों  को  दूसरी  श्रेणी  के

 कि  क्या  सरकार  का  विचार  जहां  कहीं  भी
 डब्बे  में  बदल  दिया  जायेगा  ौर  दूसरी  श्रेणी

 प्रथम  श्रेणी  को  समाप्त  किया  जाये  तो  उस  के

 स्थान  कम  से  कम  मुख्य  लाइनों पर

 सब  से  ऊंची  श्रेणी  रहेगी  ।

 वातावस्थापित  डब्बे  लगाने का  ए  ?  सरदार  हुक्म  सिह
 :  तो

 सब  से  ऊंची

 श्री  अलग डान
 *

 शनी  मामलों  में
 श्रेणी  दूसरी  श्रेणी  होगी  ?

 परन्तु  डाक  एक्सप्रैस  गाड़ियों  में  ।  उपाध्यक्ष महोदय  :  माननीय  सदस्य  को

 ः  करने  की  आवश्यकता नहीं  है  ॥
 श्री  सी०  डी०

 :
 क्या  सरकार  को  विदित

 श्री  बी०  एस०  :
 में  ज्ञात  कर  सकता है  कि  भ्रधिकांश  लाइनों  पर  दूसरी  श्रेणी  के

 डब्बे  में  बहुत  भीड़  होती  गौर  जब  कि  प्रथम
 १  अक्तूबर की की  तिथि  क्यों

 श्रेणी  को  समाप्त  कर  दिया  तो  दूसरी
 निश्चित  की  गई  जब  कि  माननीयਂ  मंत्री

 ने  यह  झ्राइवासन  दिया  था
 कि  १  से  प्रथम श्रेणी के  डब्बों  में  स्थान की  कौर  भी  अधिक

 श्रेणी  को  समाप्त
 कर

 दिया  जायेगा
 ?

 थ्री  मैदान
 :

 प्रथम  श्रेणी  के  डब्बों  को  श्री  अलगेशन
 :

 ऐसा  कोई  श्रीनिवासन

 दूसरी  श्रेणी  के  डब्बों  में  बदल  दिया|  जायेगा  ।  नहीं  दिया  गया  था
 |
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 श्री  arava :  इस  परिवर्तन  के  बाद  AS]
 (qe)

 met  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 *

 तीसरी  श्रेणी  की  स्थिति  क्या  रहेगी  ?
 (=)  &, 34,0  °°  रुपय  प्रथम

 प्रक्रम पर  । उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  कि

 हम  दूसरे  प्रदान  पर  चर्चा  करें तो  श्रमिक  उत्तम  डा०  राम  सुभग  fag
 :

 में
 ज्ञात

 रहेगा ।  कर  सकता  हूं
 कि  क्या इस इस

 १०,०००

 श्री  एम०  Uso  द्विवेदी :  प्रथम  श्रेणी  के
 एकड़  भूमि  जिसे  हम  फार्म  सहायता  योजना

 बया  अन्य  श्रेणियों  में  कुछ  विशेष  के  ग्रनुसार  कृषि  योग्य  बनाये  जाने  की  प्रस्थापना

 ?

 सुघार  किये  जाने  की  संभावना  है  ?  इस  समय  भी  कृषि  कार्य  हो  रहा  है

 श्री  अलग शन  :  यह  बात  प्रथम  श्रेणी  के  डा०  पी०  एस०  वेदामुख
 :  वह  गत  2

 वर्षों  से  बेकार  पड़ी  हू  ।
 समाप्त  किये  जाने  पर  निसार  नहीं है  ;

 डा०  राम  सुलग  सिह
 :

 में  ज्ञात  कर  सकता
 यंत्र  सज्जित  बीज  फ़ाम

 हूं  कि  क्या  इस  बेकार  भूमि  पर  कोई  गांव

 *९०१.  डा०  राम
 क्या  लाच  इत्यादि  क्या  वह  भूमि  खंड  नाबाद  है

 या  नही ं? कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 डा०  पी०  एस० क्या  सरकार  जम्मू  में  कोई

 यंत्र  सज्जित  बीज  फार्म  खोलने  का  विचार  बहुत  से  विस्थापित  व्यक्तियों  को  ला  कर

 वहां पुनर्वासित किया  जा  रहा  है
 ।

 रखती

 यदि  तो  उक्त  फोन  का  बाबू  रामनारायण  इस  फार्म में

 एकड़ों  में  कितना  क्षेत्रफल  होगा  ;  हर  प्रकार के  बीज  तैयार  किये  जायेंगे या  एक

 ही  प्रकार  के  बीज  तैयार  किये  जायेंगे  ?

 क्या  जम्मू  और  गइ मीर  सरकार  ने

 उक्त  भूमि  का  भारत  सरकार  को  हस्तान्तरित  डा०  पी०  एस०  ज्यादातर  तो

 किया  जाना  स्वीकार  कर  लिया है  ;  ae  पैडी  एरिया  क्षेत्र  )  था  मगर  फिलहाल

 (a) उस  फोन  के  कब  से  प्रारम्भ  इस  में  गेहूं  बोया  गया  है  भ्र ौर  गेहूं  का  बीज
 भी

 करने  की  प्रस्थापना  तथा  तैयार  होगा

 डा०  राम  सुभग  fag  में  ज्ञात कर  सकता
 उस  फार्म  के  खोले  जाने  का

 हूं  कि  क्या  उन  व्यक्तियों  जो  कि  पहले से
 अनुमानित  परिव्यय

 ?

 ही  उस  भूमि  पर  नाबाद  हो  गये  उस  फार्म
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख )

 २०००  एकड़  के  एक
 में  सेवाय क्त भ्  किया  जायेगा  या  नहीं  ?

 गर

 wa  को  प्रथम  प्रयास के  रूप  में  सितम्बर  डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :  जब  हमने

 2EYs  से  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  हूं  ।  इस  उसे  लिया  था  वह  एक  दम  वीरान  थीਂ

 उस  में  ५०००  एकड़  भूमि  भ्र  मिला
 art  कोई  भी  वहां  नहीं  था  ।  सभी  व्यक्तियों

 देने की  प्रस्थापना  प्रौढ़  वर्ष  श्र  के  दावों  पर  विचार  किया  जायेगा  श्र

 ४०००  एकड़  मिलाने  का  विचार  अर्थात  वह  वापस  द्र  कर  वहां  बसना  चाहेंगे  तो

 उन  को  वापस  कर  दी  जायेगी  ? बलीन  वर्ष  में इस  फोन  का  सम्पूर्ण  क्षेत्रफल

 १२,०००  एकड़  होगा  |
 एस०  सी०  मे  ज्ञात  कर

 जी  हाँ  ।
 हूं  कि  इस  यत्न  सच्जित्त
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 काम  का  नियंत्रण  केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संगठन  द्वारा  भ्रांत  हमें  कम  से  कम
 ४०

 रुपये  फी  एकड़  का

 किया  कौर  यदि  तो  कितने  ट्रैक्टर  शुद्ध लाभ  होगा

 वहां  अभी  तक  भेजे  जा  चुके  हैं
 ?

 श्री  जी०
 पी०

 सिन्हा
 :

 इस  बात  को  ध्यान

 डा०  थो ०  एस०  दि दश मख  केन्द्रीय  ट्रैक्टर
 में  रखते  हुए  कि  काश्मीर  सरकार  ने  भूमि  दस

 संगठन
 का  फोन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है

 ।  वर्ष  के  पट्टे  पर  दी  हे  तो  जब  उक्त  भूमि  को  १०

 यह  एक  सरकारी  फोन  है  जिस  की  देख  रेख  ay  के  बाद  वापस  पिया  योगा  तो  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जाती  है  ।  केन्द्रीय
 केन्द्रीय  सरकार  इस  ATA  पर  कि  भूमि  का

 ट्रैक्टर  संगठन  के  पास  कुछ  पुराने  ट्रैक्टर  थे  कृष्य करण  किया  गया  कुछ  क्षतिपूर्ति

 दिये  जाने  का  दावा  करेगी
 ?

 जिनको  हम  ने  उस  से  खरीद  लिया है  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :
 में  ज्ञात  कर  सकता  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  सारी  बात  पर

 हूं  कि  इस  भूमि  के  भ्रवाप्त  करने  पर  कितना  सोच  विचार  कर  लिया  गया  हैं  ।  यह  एक

 व्यय  हुआ  है  ?  विशिष्ट  करार  कोई  भी  क्षतिपूर्ति  नहीं  दी

 जायेंगी  ।  यदि  कोई  wet das < CALA  इमारतें  बनाई
 डा०  पी०  एस०  परवा  प्त  करने  पर  जायेंगी  तो  काश्मीर  सरकार  उन  का  मूल्य

 कु  छ  भी  व्यय  नहीं  काज़मी र  सरकार  अर
 देगी  ।  अन्य  चीज़ों  को  वहां  से  हटा  लिया

 भारत  सरकार  के  मध्य  एक  करार  शुभ्रा  जिसके
 जायेंगी ।

 अझतसार कके  हम  ने  इसे  दस  वर्ष  के  लिये  नि:शुल्क

 पट्टे  पर  लिया  है  ।  हम  लगान  बंधा  अन्य  उपकर  डा०  सुरेश  चन्द्र
 :

 क्या  सरकार  देश  के

 इत्यादि  देंगे  ।
 अरन्य  भागों  में  और  भी  यन्त्र  सज्जित  बीज

 फार्म  खोलने  का  विचार  रखती  ह  ?

 श्री  केलप्पन
 :
 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि

 इस  हराम  पर  कौन  सी  फसलें  उगाने  की
 डा०  पी०  एस०  बनू  :  यदि  ऐसी  ही

 सुविधाजनक  परिस्थितियां  हों  सरकार
 पना है  ?

 उन  को  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  करती  है  ।
 डा०  पी०

 एस०  जैसा  कि  में

 ने  निवेदन  किया  यह  घान  की  खेती  के  श्री  गोपाल  राव  :
 में

 ज्ञात  कर  सकता  हूं

 लिये  बहुत  उपयुक्त  परन्तु  चूंकि  इस  वर्ष
 fe  उसी  क्षत्र  विद्वेष  को  क्यों  चुना  गया  था  ?

 धान  रोपने  का  मौसम  समाप्त  हो  गया  था  क्या  ऐसा  करने  के  कोई  विशेष  कारण  थे  ?

 इस  लिये हम  ने  १३००  एकड़  में  रबी
 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  उस  क्षेत्र  विशेष

 की  फसल  गेहूं  की  खेती  की  है  ।
 का  चुनाव  करने  के  कई  कारण  थे  |  प्रथम

 शी  वेलायुद्ध
 :

 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  सब  से  महत्वपूर्ण कारण  यह  था  कि  वह  भूमि

 कि  क्या  सरकार  ने  होने  वाले  बहुत  अच्छी  है  ।
 दूसरे  वहां  नहरों  से  सिचाई

 aa  के  मुकाबिले में  उपज  का  कोई  विचार  की  जाने  की  सुविधा है
 ।  वह  एक  चक  भूमि है

 किया  है  ?
 कौर  हमने  सोचा  कि  वहां  बीज  उगाने  से  देश

 को  अधिक लाभ  होगा  | डा०  पो०
 एस०  देशमुख  :

 जी

 जो  अनुमानित परिव्यय  होगा  उस  की  हम  ने
 श्री  एम०  एल ०  द्विवेदी  ws——

 गणना  कर
 ली  जो  उपज  होगी  उस  को  भी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  साधारणतया  म

 हम  ने  ध्यान  में  रखा  हमारे
 तीन  या  पांच  अनुपूरक  प्रश्नों  की  अ्रनूमति  देता

 अनुमान  के  अनुसार  अधिक  होनी  हूं  ।  पर  यह  प्रतीत  होता  है
 कि

 अनुपूरक  प्रश्न
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 अन्य  के  पूछे  जाने  में  बाधक हो  रहे  हें  ।  ट  द् ॥
 इस  लाइन  पर  ७०  नये  माल  डब्बों  के

 यदि  माननीय  सदस्य  इतने  उत्सुक  हें  तो  स्वयं  ata  ही  चालू  किये  जाने  की  पाया

 उन्हों  ने  ही  इस  प्रदान
 की

 पूर्व  सूचना  क्यों  नहीं  ह  ।

 ay  थी  ?  श्री  दाभी  :  में
 ज्ञात  कर  सक  हूं  FT

 कपड़वंज  रेलवे  लाइन
 सरकार  इस  लाइन  नडियाड

 पर  बड़ी  लाइन  से  मिला  देने  के  विचार
 ¥Q o¥,  श्री  दादी  :  क्या

 ल
 मंत्री  यह

 बड़ी  लाइन  बमा  देने  के  प्रश्न  की  जांच  कर
 की  कृपा  करेंगे  :

 कों
 न

 छोटी
 रही  हू  ?

 नडियाड  कपड़वंज

 लाइन को  किस  सन्‌  में  बनाया  गया
 श्री  अंगदान  :  जी  नहीं  श्रीमान्‌  ।

 इस  रेलवे  के  निर्माण  का  सम्पूर्ण
 श्री  दाभी  :  कया  यह  तथ्य  है  कि  रेलवे

 व्यय ;
 पद  के  और  इंजीनियरंग  के  सह  संचालक

 ने  रेलवे  यात्री  संस्था  यह  लिखा  है  कि
 क्या  यह  तथ्य है

 कि  इस  रेल पथ

 की  पटरियां  तथा  इंजन  सभी  बहुत  पुराने  हो
 इस  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिये  जाने

 के  प्रदान  को  पश्चिमी  रेलवे  के  सामान्य
 चुके  हैं  पौर  उन  के  बदले  जाने

 की  आवश्यकता
 cy  प्रबन्धक  को  निर्दिष्ट  कर  दिया  गया  है  ?

 तथा

 श्री  watt  मुझे  इस  प्रश्न  की यदि  उपरोक्त  भाग  का

 उत्तर  स्वीकारात्मक  हो  इस  सम्बन्ध  में  पूर्वसूचना  अपेक्षित  है  |

 सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  की  प्रस्थापना  श्रीਂ  दाभी  :  में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि  क्या

 करती  है  ?  यह  तथ्य है  कि  इस  रेलवे  लाइन  सन्‌  १८८६

 रेल  यातायात  उपमंत्री  में  बनाये  गये  थे  जिस  के  परिणामस्वरूप

 सन्‌  १९१३  में  ॥  उन  भागों  पर  ट्रेनों  की  रफ्तार  को  बहुत  कम

 कर  eat  होता  ह  ?
 १६,२५,१२७  रुपये  ।

 श्री  अलगे शन
 :

 इस  रेलवे  लाइन  को श्रीमान्‌ कौर  पटरियां  सन्‌  १९६१३ में

 गई  थीं  शर  २०  मील  फी  घंटे  की  सन्‌  G25  में  बिछाया  गया  att  यही

 रफ़्तार  से  टनों  के  चलाये  जाने  के  लिये  sett  उत्तर  में  ने  प्रश्न  के  भाग  के  सम्बन्ध  में

 दिया है  ।
 at  ठीक  हैं

 जो  पांच  इंजन  वहां  काम  कर  रहे  हें  उन  में  केन्द्रीय  कृषि सार  समूह

 से  २  को  आई ०  कार  एस०  इंजनों  से  *
 ९०५.  श्री  वी०  पी०  नायर

 बदल  दिया  गया है  |  अन्य  ३  अभी  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की

 तथा  प्रगति  वर्षों  में  नहीं  बदले  जाने  कृपा  करेंगे  सन्‌  १९५३  में

 कोचीन  सरकार  कृषि सारों  की  कितनी जिन  गाड़ियों  को
 बदला  जाना

 उन  में  से  ५  को  अगले  तीन  महीनों  में  झोर  परिमात्रा  केन्द्रीय  कृषि सार  समूह  से  प्राप्त

 शेष  ४  सन्‌  QEYR-US F में
 बदल  दिया  करेगी  ?

 |
 सन्‌  FEXQ  में  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य

 माल  डब्बों  को  तभी  बदला  जाता  हे  के  wears  स्थान पर
 स्थित  कृषिसार  फैक्टरी

 ~
 ब उन की श्रव उन  की

 दीदी  Aas  भद हटते  ज
 ने  योग्य हो  जाती  ् प io  की ee  कितनी  परिभाषा
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 संभी  फैक्टरियों  में  कृषि सार के  पर्याप्त  स्टाक बनाई  गई  कौर सन्‌  PEYXR  का  सम्पूर्ण

 अनुमानित उत्पादन  कितना  है  ?  मौजूद हें  ?

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :
 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  यह  तथ्य है

 (*)  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  ने  ६,२००  क्यों  कि  इन  का  श्रमिक  मूल्य  होने  के  कारण

 टन  अमोनियम  सल्फेट  की  मांग  की  हे  कौर  बहुत सा  माल  स्टाक  में  पड़ा  |  परन्तु

 इस  से  उन  की  श्रावश्यकतायें
 पूर्ण

 हो  जायेंगी  ।
 हम

 सभी
 माल

 को
 काम  में  ले  जाने

 की
 आशा

 करते हू  । सन्‌  १९४२  में  २०,१४२  टन

 अमोनियम  सल्फेट  बनाया  गया  था  ।  सन्‌  श्री  पी०  नौ  चाको  :  क्या  त्रावणकोर

 कोचीन
 को  दिया  जाने  वाला  समस्त

 श्रम्यंश ZEXR  अनुमानित  फैक्टरी

 अ्रधघिकारियों
 के  ४२,०००  टन  श्रीवास  स्थित  कृषि सार  फैक्टरी  में  बनायें  गये

 -
 ।  अ्रमोनियम  सल्फेट  से  पुरा  किया  जा

 श्री  ato  पी०  नायर
 :

 में  जान  सकता  हूँ

 श्रीमान, ्  कि  क्या  भ्रावंटन  करते  समय  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  a

 भारत  सरकार  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  से  सकता  हैँ  श्री मानस  परन्तु  इस  समय
 में

 अ्रमोनियम  सल्फेट  के  इस्तेमाल  किये  जाने  के  नहीं कह  सकता |

 फलस्वरूप  हुई  खाद्यान्नों  की  बढ़ी  हुई  प  दीवार
 श्री  सामान  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  ज्ञात

 के  बारे में  पूछताछ  करेगी
 ?

 है  कि  गत  वर्ष  ्रावनकोर-कोचीन के  उत्पादन  में

 पी  ०.  एस०  देश्मख चक
 :  हमें  इस  का  गंधक  की  कमी  के  कारण  बाघा  पड़ी

 arc  क्या  उन्हों  ने  उस  की  पर्याप्त  मात्रा  की
 कुछ  अनुमान है  ;  परन्तु यदि  माननीय  सदस्य

 मुझ  से  यह  चाहते हे  कि  में  जांच  व्यवस्था किये  जाने  का  कोई  प्रबन्ध  किया  हू
 ?

 तो  में  करूंगा
 डा०  पो  ०  एस०  देवा मर चक

 :
 qe  में  नहीं

 थ्री  Ato  पी०  नायर  :  म  ज्ञात  कर  सकता  बता  श्रीमान्‌  ।

 हूं  कि  ्रावनकोर-कोचीन  राज्य
 का

 प्रिया
 श्री  वी०  पी०  में  ज्ञात  कर  सकता  हुं

 निश्चित  करते  क्या
 सरकार

 ने  इस

 कृषि सार के  काम  में  लाये  जाने  के  परिणामों
 कि

 क्या
 सरकार

 को  यह  विदित  है
 कि  भ्र मोनि यम

 सल्फेट  के  वितरण  में  त्रावणकोर-कोचीन

 के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की
 थी  ?

 राज्य  में  बहुत  अधिक  चोरबाजारी  की  जा

 उपाध्यक्ष महोदय  :  त्रावणकोर-कोचीन  रही  कौर  कया  में  यह
 भी

 ज्ञात  कर  सकता

 सरकार  केवल  ६,२००  टन  की  मांग
 हूं  कि  भारत  सरकार

 इस
 सम्बन्ध  में  कोई

 की हैं  ।  क्या  वह  सरकार  कोई
 2

 कार्यवाही कर  रही  हू  ?

 कि  उस  से  बराबर  ak  प्रतीक  मांग  करने  के

 लिये कहा  जाये  ।  हमारा  शायद यह  विचार

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  चोर  बाजारी

 किये  जाने  की  कोई  संभावना  नहीं  क्योंकि

 बन  गया है  कि  देश  के  किसी  कौर  भाग  में

 कोई  कौर  सरकार  नहीं  है  प्रौर हमें  ही  देवा की
 हमारे  पास  माल  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।

 चोर  बाजारी  तभी  हो  सकती  है  जब  माल  की
 चप्पा

 चप्पा  भूमि  का  भार  उठाना  कमी  हो  ।  पिछले  वर्ष  हमारे  पास  बहुत  स्टाक

 थो  नम्बियार :
 चि

 म॑  ज्ञात  कर  सकता  हूं  था  प्रौर  इस  वर्ष
 भी

 हमारा
 स्टाक  काफी  से

 कि  क्या  भ्रलवाए की  फैक्टरी  समेत
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  किसी  पर  लांछन  रेल  यातायात  उपमंत्री

 नहीं  लगाना  चाहिये  ।  :  ३६७  मील  के  लगभग  pb

 Yooo  एकड़  |  दी  जाने  वाल्ली
 श्री  एन०  श्रीफान्तन' नायर नायर  :  में  ज्ञात

 कर  सकता  हुं  कि  यह  तथ्य  हू  कि  क्षति  पूति  की  अनुमानित  रकम  कोई  २.४

 नियम  सल्फेट  का  वितरण  सरकारी  कृषि  लाख  रुपये  है  ।

 फार्मों  के  वारा  किये  जाने  के  स्थान  पर  (7)  स्थानीय  प्रशासन  क्षतिपूर्ति  देने

 कोर-कोचीन  सरकार  ने  जब  वितरण  का  का  प्रबन्ध  कर '  रहा  हैं  ।

 काम  एक  fit  अभिकरण  सौंप  दिया  श्री  wart  :  यद्यपि  भूमि  कोई  चार

 क़ृषिसार  में  मेल  मिलावट  कर  के  उसे  वर्ष  पहले  अवाप्त  की  गई  थी  क्या  में  atfa-

 अधिक  मूल्य  पर  बेचता  हैं  प्रौढ़  कृषकों  को  पूति  दिये  जाने  में  हुई  देरी  के  कारण  ज्ञात

 उधार  की  कोई  सुविधा  नहीं  देता  हे  ?
 कर  सकता हूं  ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख मुझे  इस  प्रकार  श्री  अलगे दन  :  राज्य  सरकार  इस  मामले

 की  किसी  शिकायत  का  ज्ञान  नहीं  है  ।  की  जांच  कर  रही  र  शीघ्र  ही

 उस  का  भुगतान कर  देगी ।
 श्री  केलप्पन

 :
 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं

 कि  देश  में  बने  क़ृषिसारों के  मूल्य  की  att  जवानी
 :

 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि

 तुलना  में  विदेशों  से  किये  गये  कृषि सारों
 क्षति  gta  का  भुगतान  करने  में  कितना  समय

 के  मूल्य क्या  हें  ?
 लगेगा ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  आयात  किये
 श्री  अलगेशन  :  स्थानीय  इस

 गय  कृषि सारों  के  मूल्य  कम  परन्तु  जेसा  कि  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 सदन  को  विदित है  हम  ने  गत  वर्ष  के  ७५  रुपये  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  योजना

 प्रति टन  के  मूल्य की  तुलना में  इस  वर्ष  मूल्य  *
 ९०७.  श्री  गिडवानी  :

 क्या

 बहुत कम  कर
 दिये

 हें  कौर  भाड़ा  तथा  अरन्य  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगी
 मदों  पर  कमी  की  जाने  के  फलस्वरूप  कोई  १४

 रुपया  और  ७५  कमी  हो  जाने की  तअआदशा
 कि  क्या  सरकार  का  ध्यान  पटना  में  २६,  २७

 अर  २८  १९४५२  को  हुए  भ्रमित

 भारतीय  चिकित्सकीय  सम्मेलन  के  २४वें

 कच्छ  म॑  सड़कों  का  निर्माण
 अधिवेशन में  पारित  किये  गये  एक  प्रस्ताव की

 *
 ९०६.  श्री  जसानी

 :  क्या  ata
 दिलाया  गया  जिस  में  सरकार  से

 यात  मंत्री कच्छ  में  सन्‌  2eve Fag aw से  अरब  तक  संघ  तथा  राज्यों  के  स्वास्थ्य  विधान

 बनाई  गई  सड़कों  सम्पूर्ण  मील  संख्या  सभाइयों  तथा  भारतीय  चिकित्सा  संस्था  के

 बतलाने की  कृपा  करेंगे  ?  परामशं से  एक  प्रभावशाली तथा  तात्कालिक

 इस  के
 लिये  कितनी  निजी  भूमि  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  बनाये  जाने  के

 अवाप्त  की  गई  और  उस  की  कितनी  क्षतिपूर्ति  प्रार्थना की  गई  है  ?

 दी  जायेंगी  ?
 क्या  सरकार  ने  प्रस्ताव  पर  विचार

 किया हू  ? क्या  कोई  क्षति  पूति  दी  गई

 यदि  तो  कितनी  ate  अभी  कितनी
 रकम  यदि  तो  सरकार  इस  मामले

 दी  जानी
 aTacr

 क  में  क्या  कायें वाही  करने  का  विचार  करती  है  ?
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 स्वास्थ्य  मंत्री  :  प्रतिनिधि  के  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद ७  म

 अर
 जी  हां  ।

 नियुक्त  किये  जाने  की  कौर  तो  ऐसा  नहीं  किया

 एक  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्‌  बनाई  जा  सकता ह  ।

 गई  हे  जिस  में  केन्द्र  ae  राज्यों  के  सभी  स्वास्थ्य  श्री  गिडवानी
 :

 में
 ज्ञात  करना  चाहता  हूं

 |  इस  का  मुख्य  कृत्य  स्वास्थ्य  सम्बन्धी

 सभी  विभिन्न  पहलुओं  पर  भली  भांति  विचार
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  कि

 कर  के  उन  के  सम्बन्ध  नीति  सम्बन्धी
 नीय  सदस्य  के  प्रश्न  बहुत  लम्बे  कौर  समझ

 रूप  रखा  की  सिफारिश  करना  होगा  ।
 में  न  ara  योग्य हैं  ।

 जहां  तक  एक  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  योजना  श्री  गिडवानी  :  में  एक  निश्चित  seat

 के  बनाये  जाने  के  प्रदान  का  सम्बन्ध  स्वास्थ्य
 पूछता  हुं  कि  क्या  सम्मेलन

 परिमाप  तथा  विकास  समिति  द्वारा  बनाई  गई  ने  इस  ara  की  मांग/की'  ह  कि  चिकित्सकीय

 एक  विस्तृत  योजना  तथा  योजना  झ्रायोग  योग्यताझ्ों  का  पंजीयन  करने  का  जो  अधिकार

 द्वारा  बनाई  गई  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  पहले  आज  उसे  प्राप्त  था  वह  sa  assay

 से  ही  मौजूद  ax  किसी  शून्य  योजना
 जो  सरकार  इस  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत

 के  बनाये  जाने  की  कोई  शझा वश्य कता  नहीं  करना  चाहती  वापस  लिया  जा  रहा

 है  ।
 राजकुमारी  अमृत  कौर  :  मेरी  समझ

 श्री  क्या  सरकार  का  ध्यान  में  नहीं  रास्ता  कि  यह  इस  cat  से  किस  प्रकार

 इसी  सम्मेलन  द्वारा  पारित  किये  गये  एक  उत्पन्न  होता  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  का  निर्देश

 प्रस्ताव  की  जोर  दिलाया  गया  है  जिस  में  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  स्रधिनियम  की

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  )  कौर  तो  सरकार  उस  पुराने  अधिनियम

 नियम  के  जिसे  उत  संस्था  द्वारा  पूर्णतया  को  बदलने  के  लिये  एक  विधेयक  लाने  का  विचार

 | i घृणित  तथा  चिकित्सा  व्यवसाय  के  आधारभूत  कर  रही है
 सिद्धान्तों  के  बिल्कुल  प्रतिकूल  समझा  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  अधिनियमों

 वापस  लिये  जाने  की  मांग  की  गई  हे  ?
 का  सम्बन्ध  तो  किसी  विधेयक  विशेष  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  विषय
 वस्तु  क्या

 होगी  इसे  किसी  का

 प्रश्न  इतना  लम्बा है  कि  उस  के  अन्त तक  वाद  विषय  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 पहुंचते  पहुंचते  हम  उस  के  प्रारम्भिक भाग  qe
 को  भूल  जाते  हे  ।

 *eoc.  श्री
 के०

 जी०

 श्री
 गिडवानी

 :
 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 कि  क्या  सरकार  उक्त  आयोग  में  चिकित्सा  करेंगे  कि  क्या  यह  तथ्य हे  कि  भारतीय  केन्द्रीय

 परिषद्‌  किसी  प्रतिनिधि  को  नियुक्त  करने
 जूट  समिति  द्वारा  पाकिस्तान को  अधिक  भ्रमणी

 at  विचार  करती  है  ?
 किस्म  का  जूट  उगाने  के  सम्बन्ध  में  किये

 प्रयोग  सफल  रहे  थे  ?
 राजकुमारी अमृत  कौर  :  कौन  सा  योग  ?

 यदि  तो  सरकार  ने  इस श्री  गिडवानी  :  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  झ्रायोग  ।
 उत्तम  प्रकार के  जूट  के

 विभिन्न
 जूट  उगाने  वाले

 राजकुमारी  अमृत  कौर  :  यदि  माननीय  क्षेत्रों
 में

 उगाये  जाने
 के

 सम्बन्ध  में  क्या
 किये  वाही

 सदस्य  का  निर्देश  चिकित्सा  संस्था  के  किसी  की  हूँ  ?
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 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :  श्री  पी०  टी०  चाको  :  पश्चिमी  समुद्री

 जूट  कृषकों  अनुसन्धान  तट  पर  जूट  के  सम्बन्ध  में

 जिसे  कृषि  सम्बन्धी  भ्रनुसन्धान  करन  के  लिए  किये  प्रयोगों  से  क्या  परिणाम  प्राप्त
 a

 केवल  सन्‌  १९४९  के  में  काफी  भूमि  हुए  हू
 ?

 मिली  afer  उत्तम  प्रकार  के  जूट  को  डा०  पी०  एस०  न्
 :  में  यह  नहीं

 खोज  निकालने  के  सम्बन्ध  में  अनुसन्धान  काय
 बता  मेरे  पास  सूचना  नहीं है  ।

 करती रही  परन्तु  ऐसे  कोई  परिणाम

 अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हो  सके  है  जिस  से  कि  श्री  रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  अनुसन्धान  विद्यालय

 इसे  बड़े  प  माने  पर  तुरन्त  ही  फे  लाया  जा  सके  |  पर  सन्‌  Reve  से  अब  तक  कितना  सम्पूर्ण

 अधिक  उत्तम  प्रकार  से  खाद  पौध
 व्यय  हमारे  ?

 की  देख  रेख  करने  तथा  सड़ा  कर  छाल
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  मुझे  खेद  हँ

 करने के  सम्बन्ध  में  किये  अनुसन्धान
 कि  मेरे  पास  आंकड़े नहीं  है  ।

 कार्यों  के  परिणाम  ज्ञात  हो  चुके  हें  ,  श्रौर उन का उन  का

 प्रचार  किये  जाने  के  लिये  उन  को  सम्बद्ध  श्री  बी०  एस०  मत्ती  में  ज्ञात  कर  सकता  हूं

 fe  विमला  पत्तन  में  सुधरी  हुई  किस्म राज्य  सरकारों को  भेज  दिया  गया  ह  ।  अ्रधिक

 उत्तम  प्रकार  से  फसलें  उगाने  तथा  सड़ा  कर  को  निकालने  के  कोई  प्रयत्न  किये  जा

 छाल  अलग  करने  की  प्रणालियों  में  सुधार  करने

 के  हेतु  ऋणों  तथा  भ्रनुदानों  के  दिये  जाने  की
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  मुझे  कोई

 भी  व्यवस्था  की
 गई  है

 ।
 सुचना  नहीं  है  ।

 श्री  एल०  एन ०  मिश्र  में  ज्ञात  कर  श्री  बी०  ०  दास :  में  ज्ञात  कर  सकता

 सकता  हुं  कि  क्या  यह  तथ्य  हँ  कि  वित्त  हू ंकि  सड़ा  कर  छाल  उतारने  तथा  अन्य  बातों

 की  कमी  के  कारण  जूट  उत्पादक  जूट  की  किस्म
 के  सम्बन्ध में  कृषि  अनुसन्धान  विद्यालय  में

 को  सुधारने  में  ward  हे  ?

 डा०  पी०  एस०  देवामख च्झ
 प्रयोगों के  फलस्वरूप  प्राप्त हुए  परिणामों  को

 विभिन्न  राज्यों  ने  किस  प्रकार  कार्यान्वित
 मेरे  विचार  से  यह  प्रश्न  मूल  प्रदान से

 उत्पन्न

 नहीं  होता  है  ।
 किया  है

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  भी

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  कदाचित  AT

 माननीय  सदस्य  को  इस  सम्बन्ध में  मुझ  से
 नहीं  होता  हँ

 अधिक  सूचना  प्राप्त  हैं  क्योंकि  वह  जूट  समिति

 श्री  जी०  च, ददामख  में  ज्ञात कर
 सकता नग  य  के  सदस्य हें  ?

 हूं  कि  इन  प्रयोगों  के  लिये  किस  भूमि  खंड

 को  चुना  गया  था
 ?  भारतीय  केन्द्रीय  जूट  समिति

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  स्थानों  के
 *९०९,  श्री के०  जी०  देशमुख  :  क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा नाम  तो  में  नहीं  बता
 सकता  परन्तु  जेसा कि

 में  ने  मूल  उत्तर  में  निवेदन  किया  हमें  कुछ

 भूमि  खंड  सन  (eve  के  अनत  में  प्राप्त  केन्द्रीय  भारतीय जूट  समिति  के

 हुए है  सदस्य  कोन  कौन  हें  ;  तथा
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 क्या  यह  समिति  जूट  तथा  जूट  श्री  uso  एन०  मे  ज्ञात  कर

 की  बनी  वस्तुयें  के  विक्रय  के  सम्बन्ध  में  भी  सकता  हूं  कि  क्या  भारतीय  केन्द्रीय  जूट  समिति

 कोई  जांच  कायें  कर  रही  है
 ?  का  भारतीय जट  मिल  संस्था  से  कोई  सम्बन्ध

 a

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 भारतीय  केन्द्रीय  जूट  समिति  के
 डा०  पी०  एस०  दे दशा मख  कुछ  सदस्य

 ऐसे  हूँ  जो  दोंनों में  कुछ  व्यक्ति  यहां
 सदस्यों  के  नामों  की  एक  नवीनतम  सूची  सदन

 बटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  प्रतिनिधि  हैं  वह  उस  के  भी  सदस्य  हैं  ।

 अनुबन्ध  सख्या  Fo]  श्री  एन०  मिश्र  :  में  ज्ञात कर

 उक्त  समिति जूट  जूट  के
 सकता हूं  कि  यह  तथ्य  है  कि  केन्द्रीय

 बनें माल  का  .  विक्रय  अपने  सामान्य कैदियों  जट  समिति की  मासिक  जट  पत्निका  भारतीय

 का  एक  समझती हैं  ।  जट  मिल  संस्था की  मखपत्रिका है  ?

 श्री  के०  जी०  देशमुख  :  वाणिज्य  तथा
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  मेरे  विचार  से

 उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त की  गई  इसी
 यह  ठीक  विवरण  नहीं  है  ।

 प्रकार  की  जांच  समिति  को  देखे  हुए  इस  समिति  श्री  एस०  सो०  सामन्त  :  में  ज्ञात  कर  सकता

 का  विशेष  अभिप्राय  क्या है  ?  हूं कि  माननीय  मंत्री  को  विभिन्न  जूट

 उत्पादक  राज्यो ंसे  उक्त  संस्था  में  aire  afer डा०  पी०  एस०  देशभर  दोनों  समितियां

 एक  दूसरे  से  बिल्कुल  भिन्न  हें  और  उन  के
 उत्तम  प्रतिनिधान दिये  जाने  के  संबन्ध  में

 कोई  प्रतिनिधान प्राप्त  हुए  हैँ  ।
 कृत्य  भी  एक  दम  स्पष्ट  हैं  ।  जहां तक  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  मुझे  ऐसे  कोई

 का  सम्बन्ध है  उस  का  अभिप्राय यह  ज्ञात  करता  प्रतिनिधान प्राप्त  नहीं  हुए  हैँ  ।

 है  कि  उपयुक्त  भूमि  कौन  सी  है
 ।

 वहां  उसे

 सर्वोत्तम  से  अब  उगाया  जा  सकता  है
 केन्द्रीय खाद  विकास  समिति

 कौर  वह  कौन  सी  विभिन्न  संस्थायें  जिन  *<९१०.  श्री  एस०  एन०  दास  क्या  खाद्य

 के  अंतगर्त  इसे  प्रोत्साहन  दिया  जाये  ।  जहां  तथा  कृषि  मंत्री  Ye  नवम्बर  १९४५२  को

 तक  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  पूछे  गये  तारांकित wet  संख्या
 ७४८

 के
 भाग

 नियुक्त की  गई  का  सम्बन्ध  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  उत्तर  की

 ऋस के  कृत्य  इस  सें  बिल्कुल  भिन्न  हें  ।  वह  निर्देश कर  के  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कदाचित  झावश्यकताश्रों

 इत्यादि का  अध्ययन  करेगी  1
 क्या  सभी

 प्रकार
 के  खादों  तथा

 कृषिसारो ंसे  सम्बन्ध  रखने  वाली  केन्द्रीय

 श्री  के०  जी०  देशमुख  में  ज्ञात  कर  सकता  समिति  नियुक्त  की  जा  चुकी  है  ;

 हूं  कि
 क्या

 इस  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  के  प्रस्तुत  यदि  तो  उस  की  निश्चित

 किये  जाने  के  सम्बन्ध में  कोई  समय-सीमा  वट  तथा  कृत्य  क्या

 निर्धारित कर  दी  गई  है  ?  अन्त ग्रस्त  वार्षिक  तथा

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  जी  away
 Tels  (=) )  .  क्या  मलादि  तथा  पंकिल

 उससे  यथा  संभव
 शीघ्र ही  रिपोर्टे  प्रस्तुत  किये  हड्डियों  पर  प्रस्तावित  सामान्य  उपकर  के

 जाने  की  आशा  की  जाती जाता  ह्  |  लगायें  जाने  के  प्रश्न  पर  जिस
 के

 लगाये  जाने
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 नकी  सिफारिश  खाद  तथा  क़ृषिसार  सम्बन्धी  होगी  ।  यदि  हम  को  झ्रावइ्यक जान  पड़ा  तो

 विशेषज्ञ  समिति ने  की  विचार कर  के  कोई  उन  को  स्थापित  किया  जायेगा  |

 किया गया  है  ?  श्री  के०  जी०  देशमुख
 :  कृषि  सारों

 के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  भी  इस  समिति से
 कृषि  मंत्री

 पी०  एस०  :

 एक  केन्द्रीय  खाद
 परामर्श लिया  जायेगा  ?

 स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  यदि  यह डा०  पी०  एस०  देशमुख

 इस  के  सदस्य  पांच  विशेषज्ञ  जिन  में  से  समझा  गया  क्रि  इस  सम्बन्ध में  कोई

 को  मंत्रालय  से  प्र  कुछ  को  राज्य  सरकारों  प्राप्त  करने  की  Bazaar  तो  समिति से

 लिया  जायेगा  कौर  दो  उत्पादकों को  परामर्श  जायेगा  परन्तु  इस  समय तो

 किया  जायेगा
 ।

 इस  समिति  का  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 खाद  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  अनुसन्धान  परियोजना  प्रशिक्षण  केन्द्र

 के  परिणामों  का  परीक्षण  करना
 *९११.  श्री  एल०

 ज०  सिंह :  क्या
 खाद्य

 वधिक उत्तम  प्रकार  से  स्वाद  के  काम  में  लाये

 जाने के  सम्बन्ध  में  सुझाव देना  होगा  ।
 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 :

 विभिन्न  परियोजना  प्रशिक्षण
 केन्द्रों

 कोई  २,०००  रुपये  |
 में  प्रशिक्षण  दिये  जाने  वाले  विभिन्न

 इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करना  तथा

 असंभव  नहीं  हो  सका  हैं  ।
 विभिन्न  केन्द्रों  में  प्रशिक्षणार्थी ह

 श्री  एस०  एन०  दास  :  में  ज्ञात  कर  सकता  को  दी  गई  सुविधायें ?

 g  fe  कया  यह  समिति  प्रथमतया  परामर्शदात्री  कृषि  मंत्री
 पी०  एस०  :

 समिति ही  रहेगी  या  यह  कार्यपालिका  सम्बन्धी
 ग्राम्य

 कार्य भी  करेगी  ?  गृह  लोक  सफाई  wa

 डा०  पी०  एस०  देवामस्तर चप्  :
 यह  पूर्णतया

 स्वास्थ्य  पशु  पालन  तथा

 प्रौढ़  शिक्षा  तथा  विस्तार  प्रणालियां
 समिति  ही  रहेगी  ।

 (a)  प्रत्येक  प्रशिक्षणार्थी  को  Yo

 श्री  एस०  एन०  दास  :  उस  में  राज्यों
 रुपये  प्रति मास  तक  की  वृत्ति का  तथा

 मके  कितने  प्रतिनिधि रहेंगे  ?
 मुफ्त  निवास  स्थान  तथा  चिकित्सकीय सुविधा

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  में  ने  निवेदन  दी  जाती है

 किया कि  उस  में  पांच  विशेषज्ञ ate  उन
 श्री  एल०

 ना
 सिंह

 :
 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं

 में  से  कुछ को  मंत्रालय से  ak  कुछ  को  कि  क्या  प्रत्येक  केन्द्र  में  प्रशिक्षण दिये  जाने  वाले

 राज्य  सरकारों  से  लिया  जायेगा  ।  यह  बात  तो

 चुनाव  करनें  पर  रहेगी
 ।

 विभिन्न  केन्द्रों  में  विभिन्न  हैं
 ?

 श्री  एस०  एन०  व्या  इस  समिति  डा० पी०  एस०  देशमुख  सभी  प्रशिक्षण

 की  कोई  प्रतिरूप  समितियां  राज्यों  में  भी
 केन्द्रों  में  एकरूपता  रखें  जाने  की  प्रत्याशा  है

 ।

 grit
 ?

 श्री  एल०  ज  ०
 सिंह  :  क्या  माननीय  मंत्री

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  यह  बात  aa  तक  स्थापित  किये  गये  केन्द्रों  के  राज्यवार

 afafa  के  कार्यकरण  की  प्रगति  पर  निर्भर  नाम  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  ?
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 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  यहां  मेरे  पास  सरदार ए०  एस०  सहगल  :  ब्या  कोई

 यह  सूचना नहीं  परन्तु  मुझे  विश्वास है  कि  दिक्षा  सम्बन्धी  योग्यता  होना  झावइ्यक  नहीं  है
 ?

 में  ने  इसे  किसी  wer  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  सरकारी  नौकरी
 दे  दिया है  ।

 भरती  किये  जाने  के  लिये  जो  भी  श्रावक

 श्री  गोपाल  राव  म  ज्ञात कर  सकता  ह  ह

 fe  इन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  लिये  विद्याथियों  श्री  to
 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं

 चुनाव  किस  प्रकार  किया  जाता  हे
 ?

 a
 fe  प्रशिक्षणार्थियों को  feat  समय  तक

 अ्रपेक्षित wed  क्या  हें  ?  प्रशिक्षण प्राप्त  करना  होता  हे  ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  सामान्य  रूप  डा०  पी०  एस०  देशमुख  यह  में  नहीं

 से  कम  से  कम  इस  समय  राज्य  सरकारों  बता  श्रीमान  |

 के  कृषि  विभागों  में  सेवाय क्त  व्यक्तियों  के  लिये
 श्री  बी०  एस०  मत्ती  :  एक  कौर

 है  ।  वह  साधारणतया कृषि  जमादार  ar

 सहायक  के  स्तर  के  होते  हूं  ।  शिक्षा  सम्बन्धी
 श्रीमान

 योग्यता  की  बात  में  नहीं  बताऊंगा  क्योंकि  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  सात  अनुपूरक प्र रन गर्त

 ag  विभिन्न  राज्यों में  भिन्न  भिन्न  हो  सकती  पुछ  जाने  की  अनुमति दे  चुका  हूं  ।  प्रशांत

 ह  शरन  |

 श्री  बी०  एस०  ala:  में  ज्ञात  कर  सकता

 हूं  कि  क्या  स्वेच्छा  से  कार्य  करने  वाले  ग्राम्य

 इन्दौर-उज्जल  रेलवे  लाइन

 कार्यकर्ताओं  को  भी  प्रदिक्षणार्धियों  की
 क

 १२.  श्री  राघवय्या  :  क्या रेल  मंत्री

 भांति  लिया  जाता  है
 ?  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  अभी  तो  नहीं  क्या  यह  तथ्य  है  कि  इंदौर  तथा

 आगे  चल  कर  कदाचित  लिया  जायेगा  ।  उज्जैन के  बीच  बड़ी  लाइन  बनायें  जाने  का

 श्री  म॑  ज्ञात  करना  चाहता  हूं  कि
 ary  बन्द  कर  दिया  गया  a}

 बम्बई  राज्य  में  यह  परियोजना  प्रशिक्षण  यदि  तो  क्यों  ;  तथा

 केन्द्र  कहां  स्थापित किये  गये  हूँ
 ?

 \™ (7)  सरकार इस  रेलवे  लाइन  के
 बनाने

 उन्होंने इस  का  काम  कब  प्रारम्भ  करने  का  विचार  करती उपाध्यक्ष  महोदय

 का  पहले  ही  उत्तर  दे  दिया  हैं
 ।

 ह
 ह

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  मुझे इस  प्रशन
 रेल  यातायात  उपमंत्री  (ait

 की  पूर्वसूचना  चाहिये  ।
 अलगे शन )  (*)  इंदौर

 से
 उज्जन

 सरदार Yo  एस०  सहगल  :  क्या  इन  तक  बड़ी  लाइन  बनाने  के  लिये  अभी  अन्तिम

 प्रशिक्षणार्थियों  के  लिये  कोई  अ्रहेतायें  निश्चित  रूप  परिमाप  कार्य  किया  जाना  ह
 +

 की  गई  हैं
 ?

 इस  लिये इस  कार्य
 के

 छोड़  दिये  जाने  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हों ने  इस  का  पहले  meq  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  है  ।

 ढी  उत्तर  दे  दिया  है
 ?

 श्री  राघवय्या  में  ज्ञात  कर  सकता  हूं

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  वह  राज्य  कि  क्या  उस  श्र  के  निवासियों  द्वारा  कोई

 कारों  के  कृषि  art  के  कमंचारी हैं  ।  प्रतिनिधान किये  गये  हें  ?
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 सौमनस्य  wag  या  श्रौद्योगिक

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान
 न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  के  मामले में

 परकार  बहुत  शीघ्र  ही  कोई  निर्णय  करेगी
 ।

 संख्या  83.0  |

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :
 में  ज्ञात कर  स

 प्रश्न  संख्या  RRR  Ro  को  एक  साथ  हूं  कि  क्या  गाडगिल  समिति  की  सिफारिशों

 लेंगें  क्योंकि  दोनों का  विषय  पक  ही  ष  |  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  अचछा  |  श्री  ato  ato  गिरि  :  उन  पर

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  अवश्य  विचार  किया  जायेगा
 ।

 223.0  श्री  एस०  ato  सामन्त  :  क्या  पेंट  यातायात

 श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 कोयला  खनिक  भविष्य निधि  के  प्रयास  *९  a9  डा०  अमीन  :  क्या  यातायात मंत्री

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 ig  की  सिफारिश
 के

 अनुसार  कि  खनिकों

 को  भविष्य  निधि  मैं  श्रमदान  उन  के  सम्पूर्ण
 पारिश्रमिक

 के

 आधार

 पर

 जिस  में  खाद
 सन्‌  १९४८  से  PEXR  तक

 प्रत्येक  वर्ष  में  सरकार  द्वारा  पर्यटक  य्वतायात

 सम्बन्धी
 दी  गई

 सुविधा
 भी  सम्मिलित  के  प्रचार  आन्दोलन  पर  व्यय  की

 गई  सम्पूर्ण
 जायें  स्वीकृत  कर  ली  गई  है  ?

 ;  तथा

 श्रम  मंत्री  ato  ato
 सन्‌  १९५२  में  भारत

 लि
 यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या

 यता
 मजूरी  सम्बन्धी  सौमनस्य  च

 *FRQQo.  श्री  रामानन्द  दास  तथा  यातायात  उपमंत्री

 व्या  श्रम  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 करेंगे

 अलगे
 :  सन्‌  १६४८  से  १६४५०  तक

 कि  क्या  सरकार  को  भारतीय  राष्ट्रीय

 खनिक संघ  तथा  कोयला  खनिकों के  अन्य  श्रम  गया  ।  सन्‌  PEYo-¥ 2  तथा  EH R-KR  में

 संगठनों  से  सन्‌  १९६४७  के  सौमनस्य पषंद्‌  जो  हुआ  AT
 क्रमशः

 दे,२०,८८२
 रुपये

 तथा

 पुराना हो  चुका  के
 पंचाट  के  हि  २,०७,४०९  रुपये  था  |  जहां  तक  सन्  EXR-¥ 3

 निर्धारित
 की  गई  भतों

 तथा  खनिकों

 का  दि पम्बतः  रे
 आकड़े

 अभी
 उपलब्ध

 नहीं को  जानें
 वाली  ara  सुविधाओं के  @  |

 परन्तु  यह
 हि

 fe

 पुनरीक्षण किये  जाने  के  लियें  कोई  सौमनस्य

 सम्पूर्ण  व्यय
 ४

 लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं
 हीं

 पंद  पित  किये  जानें  की  oat
 होगा  ।

 प्राप्त हुई  है  ?
 सन्‌  १९५२  में  जितने  विदेशी

 यदि  हां  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 ह  प

 में  उन  की  संख्या
 क्या

 कर  रही  है  अथवा  करने  का  २५,४४८
 सन्‌  १९५२  में

 विदेशों
 से  भराये विचार

 कर
 रही  तथा

 कब  तक  ?  पर्यटकों  की  जातीयता-वार  संख्या  देने  वाला

 श्रम  मंत्री  वी०  वी०  :
 एक  विवरण  सदन  प  दिक  रद

 जी  हां
 ।

 182  P.S.D.
 है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ३१]
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 डा०  अमीन :  में  ज्ञात  कर  सकता  इस  पर्यटक  यातायात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 हूं  कि  प्रत्येक  वर्ष  में  इस  पर्यटक  यातायात
 डाल  रही  cd  ?

 से  कितना  विदेशी  विनिमय  हरजीत  किया
 उपाध्य  क्ष  महोदय  :  हम  एक  TH  को  छोड़

 गया ?
 कर  दूसरे  व  ले  रहे  हैं  ।

 श्री  अलग शन  :
 इस  का  मोटे  तौर  पर  शनी  बी  >  एस०  मति ८६  में  ज्ञात  कर  सकता

 मान  कोई  24  रुपये  लगाया  गया

 है  ।
 हूं  कि क्या इन  मेंसे  किन्हीं  पर्यटकों  को  विशेष

 ट्रेनों  की  सुतरा  दी  गई  है
 ?

 श्री  एम०  एस०  गुरु याद स्वामी  :  में  श्री  अल गो शन  उनको  विशेष

 जात  कर  सकता हूं  कि  क्या  इन  दिनों  यह  ट्रेनों की  सुविधा दी  गई  होगी तो  उन्होंने

 पर्यटक  यातायात  बढ़  रहा  है  या  कम  हो  उस  का  भाड  दिया  होगा  ।

 श्री  अटेंशन  :  सन्‌  PERE  में  इन  की
 चीनी  बनाने  वालो  फैक्टरियों  को  अवहार

 संख्या  २०,०००  गत  वर्ष  यह  संख्या  eeu,  शी  झूलन  क्या  खाद्य

 २५,०००  थी  ।  यह  बढ़  रहा  है  तथा  कृषि  मो  यह  बतलाने  की  करेंगे

 ‘
 श्री  नम्बियार  :  में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि

 कि  क्या  किसी  भी  चीनी  बनाने  वाली

 को  सन्‌  QEUVUI  में  गन्ने  के  लिये
 निश्चित

 क्या  इन  पर्यटकों  को  रेल  किरायों  में  कोई

 कमी  की  गई  थी  ?  किये  गये  न्यूनतम  मूल्यों  पर  कोई  यवहार

 दिया  गया  कौर यदि  तो  कितनी
 श्री  अलगेशन

 :
 जहां  तक  मुझे  ज्ञात  है

 रियों  को  दिया  गया  है  ्र  किन  आधारों
 नही ं।

 पर  दिया  है
 ?

 श्री  नम्बियार
 :

 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कृषि  पी०  एस०  :

 कि  नैतिक  पुनःदास्त्रीकरण दल  जी  बनाने  वाली  फैक्टरियों  को
 जो  कि  soft

 हाल  ही  में  यहां  arr
 पर्यटक

 श्रेंणी  में  रखा  गया  था  भ्र  उस  को

 ३  पाई  प्रति  मन  मील
 की

 दर  से  दिया  गया
 था

 अधिकतम  यवहार  ३  प्रति  मन  तक

 वह  सभी  सुविधायें दी  गई  थीं  ?
 उस  समय  दियां  जाने  को  था  जब  कि  फैक्टरी

 श्री  अलगेशन  :  उस  को  कोई  रियायतें
 दरवाज़ें  पर  गन्ने  का  मूल्य  १  रु०  ५

 नहीं दी  गई  हैं  ।
 प्रति  मन  गलने  के  लिये  नियत  किया  गया  था

 डा०
 सुरेश  चन्द्र  :  भारत  में  पर्यटक  जब  कि  उसे  सड़क  केन्द्र  से  फैक्टरी  दरवाज़े

 यातायात को  ae  अधिक  बढ़ाने  के  लिये  तक  कृषकों  द्वारा  उन  की  ही  गाड़ियों  में  लाया

 सरकार  कार्यवाही  कर  रही है  ?  जायें  ।  एक  जिस  में  उन  मामलों  को

 दिखाया  गया  है  जिन  में  ३  ara  प्रति  मन
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 यह  तो  एक

 सामान्य

 समस्या  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  विवरण  अधिकार उन  की  अधिक दूरी  के

 अधिक  भाड़ा  दिये  जानें  की  बात  को  ध्यान  में पत्रिकायें तो  मिल  गई  हैं  ।

 रख  कर
 ।

 अथवा  सड़कों  की  बुरी  दशा  होने  के डा०  सरया  चन्द्र  :  परन्तु  विवरण  पत्रिकायें
 तथा  किन्हीं  अन्य  विशेष  कारणों  से

 तो  पर्यटकों  को  आक्षित  करती  नहीं  हैं  ।
 दिया  गया  सदन  पटल  पर  रखा  जाता

 डा०  अमोन
 :
 में  ज्ञात

 कर
 सकता  हूं  कि  ह

 |  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध
 राज्य  की  मद्य  निषेध  नीति  eat  ३२]
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 इन  सभी  मामलों  में  se  क्षेत्र  के  गन्ना  उत्पादकों  डा०  पी०  एस०  देवदार
 :  जी

 या
 oa

 की  सहकारी  समितियों कीं  रज़ामन्दी
 श्रीमान

 ।  यह  राज्य  सरकार  की  चीज़  है  ।

 से  अधिक  यवहार दिया  गया  था  हमारा  उस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  झूलन  सिन्हा  में  ज्ञात  कर  सकता
 त्र

 खाद्यान्नों  की  प्रति  व्यक्ति  खपत

 कि उत्तर में  बताये  गये  विशेष  कारणों  से

 कया  wat  है  ?  *९१६.  श्री  झूलन  क्या  खाद्य

 तथा
 कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 :

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  इस  दाऊद  में

 क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  अभाव के
 वह  सभी  विशेष  परिस्थितियां झरा  जाती  हैं

 दिनों  में  प्रदान  की  कमी  के  कारण  खाद्यान्नों

 जिन  को  राज्य  सरकारों की  सहकारी  समितियों
 राशन  व्यवस्था  की  गणना  से  १२

 a ने  सिफारिश  कर
 के

 स्वीकार  कर  लिया

 थ <]  ।  ale  प्रति  वयस्क  प्रति  दिन  के  आधार  पर

 की  गई  है  ?

 श्री  झूलन  सिन्हा :.  में  ज्ञात  कर  सकता  हूं

 कि  इस  यवहार  के  दियें  जाने  के  प्रति  उस  क्षेत्र
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  देश  में  किये

 गये  पिछे  न्यादर्श  जांच  से  यह  ज्ञात
 के  गन्ना  उत्पादकों तथा  की  क्या

 प्रतिक्रिया हुई  है  ?
 था  कि  भ्र वयस्कों सहित  खपत १८  ata

 प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  से  थी  ?

 डा०  पी०  एस०  में
 प्रश्न

 के
 प्रथम

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato
 भाग  को  समझ  नहीं  सका  ।

 कुप्पा  )  साधारणतया  सरकारी

 श्री  झूलन  सिन्हा :  उत्पादकों तथा
 दुकानों  से  दिये  जाने  वाले  याशीन  की

 मात्रा

 तारों
 की

 प्रतिक्रिया
 अनुकूल  रही

 या
 १२  ata  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  हे  ।  राशन

 at  समग्र  परिभाषा की  गणना  करने  में

 डा०  पी०  एस०  देदामुख : श्रभी तक |  तक  इस  अभाव  वाले  अथवा  wea  समया विधियों में

 के  विरुद्ध कोई  शिकायत  नहीं की  गई
 =  | Ss  कोई  विभिन्नता  नहीं  की  जाती  हैं  ।

 मेरे  विचार  से  यह  सन्तोषजनक है  ।

 अ्रनाज  की  Pa°R  ale  प्रति  दिन  की  खपत
 भरी  गोपाल  राव  :  कया  गन्ना

 उगाने  वालों

 से  परामर्श किया  गया  था  ?
 का  झ्रनुमान  केवल

 मात्र  देहाती  जनसंख्या
 के

 सम्बन्ध  में  समस्त  देश  के  लिये  नहीं

 a Sto  पी०  एस०  जी
 हां  |

 क्या  ड्राप  नाम श्री  गोपाल  राव  :
 श्री  पी०  दी०  क्या

 संकते  हैं
 ?

 कोचीन
 में  व्यक्ति  दी  जानें  वाले  श्रनाज

 डा०  पी०  एस०  वह  विवरण  की  मात्रा  १२  औंस  प्रति  दिन  से  कम  नहीं है  ?

 में  दिये  हुए  हैं
 ।

 मेरे  विचार  से  वह  अधिकांशतया  श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा :  जहां  कहीं  भी
 उत्तर  प्रदेश  के  हैं

 परिनियत  राशन  व्यवस्था चालू  प्रति  व्यक्ति

 श्री  शिवननजप्पा :  सरकार  मात्रा  १२  we
 है

 ।  जहां  राशनिंग

 हटा  देने  का  विचार  कर  रही  व्यवस्था  है  वहां  दी  जाने  वाली  मात्रा  कुछ

 ह
 a  ?

 कम  हू ~  |
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 श्री  झलक  क्या  में  उन  क्षेत्रों  में  यह  कहा  गया  है  कि  मदरास  कौर  बम्बई

 राज्यों  में  अनाज की की  प्रति  व्यक्ति खपत  सब जिन  के  यह  wind  दिये  गये  दी  जाने  वाली

 अनाज  की  परिमात्रा  को  ज्ञात  कर  सकता  से  कम  है  ?

 दूं  ? &  श्री  एस०  वी०  राष्ट्रीय

 श्री  एवं  वी०  कृष्ण प्पा  :  कया  श्राप  का  न्यादर्श
 जांच  के  ग्रनुसार  में  दे  सकता  हूं

 ।

 यह  है  कि  श्राप  समस्त  भारत  के  झ्रांकड़े  उत्तरी भारत  के  लिये  उन्हों नें  २०१७

 चाहते हैं  ?  यह  तो  बहुत  लम्बी  सूची  है
 ।  प्रति  व्यक्ति  की  गणना  की  पूर्वी

 में  सूची पढ़  कर  सुना  सकता  हूं
 ।  अंडमान  निकोबार  सहित  यह  १८४

 श्री  क्या  में  राज्यवार  देहाती  झौंस  प्रति  व्यक्ति  दक्षिणी  भारत  के  लिये यह

 १६'५  प्रौढ़  पश्चिमी भारत  के  लिये

 कर  सकता  गौर  क्या  यह  तथ्य  है  कि  यह  EY  अ्रौंस  है  ;  मध्य  भारत  के  लिये यह

 बम्बई  श्र  मद्रास  में  प्रति  व्यक्ति  खपत  १६५  जोंस  कौर  उत्तर-पशचिमी  भारत  के

 सब  से  कम  है  ?  लिये यह  Ruy  ग्रोस है  ।

 श्री  IHo  वी ०  कृष्ण प्पा  :  राष्ट्रीय  न्यादर्श  श्री  गोपाल  में  ज्ञात  कर  सकता  हूं
 जांच  पहली  रिपोर्ट में  केवल  काल्पनिक

 कि  इस  are  जांच  के  फलस्वरूप प्राप्त

 झांकने  दिये  गये  हैं  ।  यह  प्रथम  जांच  के

 निक  प्रकार  के  हैं  ।  राष्ट्रीय  जांच  रिपोर्ट
 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  में  पहले  ही

 कर  चुका  हूं  कि  ae  काल्पनिक
 के  अनुसार  भ्रान्ति  रूप  से  आंकड़ों को  ज्ञात

 झांकने  हैं  ।  वह  प्रति  झ्रांकड़े  नहीं हैं  । करने के  लिये  कुछ  ak  जांच  की  जानी

 श्री  पी०  टी०  चाको  :  न्या  सरकार  को जरूरी हैं  ।  यह  भ्रान्ति  अ्रांकड़े  नहीं हैं  परन्तु

 यह  तथ्य
 है  कि  देहाती  क्षेत्र के  मनुष्यों  में  विदित हैं  कि  गत  कुछ  वर्षों  से

 श्रनाज की खपत नगरीय की  खपत  नगरीय  जनसंख्या से  भ्रमित  कोचीन  की  जनता  को  दी  जानें  वाली  अनाज

 होती
 है  ।

 की  मात्रा ६  प्रति  व्यक्ति प्रति  दिन  से

 भी  कम  थी  ?
 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  माननीय  मंत्री

 ने  बताया कि  जहां  प्रतिबन्धित राशन  व्यवस्था
 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा :

 उन को  कोई  ale  frat  रहा  था
 ।

 जब  हम  ने है  वहां  कम  मात्रा  दी  जाती  है  ।  में  ज्ञात  कर

 सकती  हुं  कि  इस  का  क्या  कारण  है  ?  उसे  बढ़ा  कर  १२  कर  दिया  हैं  ।

 श्री एम  ०  वी०  कृष्ण प्पा :  इस  का  कारण
 श्री  पी०  टी०  चाको :  गत  ४  १/२

 ala  था  ॥

 यह  है  कि  परिचित राशन  क्षेत्रों  में  श्रनाज

 की  खुली  frat  की  अ्रनुमति  नहीं  है  कौर  उन

 श्री  एवं  ato  कृष्ण प्पा  :
 ४  १/२  झौंस

 समस्त  राणा  में  चावल का  भाग  है को
 अनाज  केवल  सरकारी  दुकानों  से  ही

 अखिल  भारतीय  महिला  खाद्य  परिषद्‌
 व्यवस्था

 खुले  बाज़ार  से  मन  माना  *९  १७.  श्री  झूलन  सिन्हा  :  क्या  खाद्य
 अनाज  खरीदा जा  सकता  है  ।

 तथा
 =f
 ड्

 करेंगे श्री  दादी  :  में  ज्ञात  कर
 सकता  हूं  कि

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  पंचवर्षीय  योजना  में
 शेरगिल  भारतीय  महिला  खाद्य
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 परिषद्‌  के  संगठन  तथा  संचालन  पर  ग्राम  तक  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  इस  समय

 व्यय  हुई
 सम्पूर्ण  देश  में  अखिल  भारतीय  महिला  खाद्य  परिषद्‌

 की  कितनी  शाखायें  कार्य  कर  रही  हें
 ?

 में
 जीत  लाभ  अथवा उस में हुई उस  में  हुई

 हानि  की  परिभाषा ;  तथा  ज्ञात  करना  चाहती हूं
 कि

 क्या  सभी  को

 सहायता  अनुदान  दिया  जा  कौर  यदि खाद्य  wart
 को

 दुर  करने  में

 उसे  प्राप्त  हुई  सफलता ?
 तो  प्रत्येक  को  कितनी  धन  राशि

 दी

 vet हे  ? खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०

 ato  )  what  भारतीय  महिला  श्री  एम०  ची  कृष्ण प्पा  :  समस्त  भारत
 में

 खाद्य  सन्‌  PEKO-48  से  सन्‌  उस  की  ३४  areas  हैं  ।  सारे  देश  में  वह

 PEKR-YR  तक  दिये  गये  सहायता  अनुदानों
 कोई  १७  स्थायी  उपहार गृह  चला  रही  हैं

 ।

 का  यह  विवरण  हूं  यह  ३५  शाखायें  विभिन्न  मेलों

 REY oegy  तथा  ऐसे  स्थानों पर  जहां  अधिक से  afar

 PRUE  में  समाप्त  होने  वाले  ६  व्यक्ति  एकत्रित  होते  अस्थायी  प्रदर्शन

 महीने  में  )  (90,000  रुपये  उपहार गह  चला  रही  यह  उपहार गृह

 PEXR-AR  १,  ४०,०००  रुपये  अस्थायी प्रकार  के  नहीं  हैं  ।

 EX-L  2,Yo,00¢  रुपये
 श्रीमती  तारकेश्वर  में  ज्ञात कर

 2EYR  के  पन्त  तक

 ८३,५००  रुपये  के  शुद्ध  होनें  का
 सकती  हुं  कि  क्या  what  भारतीय  महिला

 खाद्य  परिषद्‌  की  बिहार  शाखा  को  कुछ
 लगाया  गया  है  |

 अनुदान मिलता  है  अथवा  उस  का
 दिया  जाना

 परिषद्‌  का  मुख्य  कार्य  अनुपूरक  बन्द  कर  दिया  गया  है
 ?

 खाद्यों  की  खपत  को  लोक  प्रिय  बनाना

 श्री  एम०  वी०  उन  सभी और  को  इस  सम्बन्ध  में  किये  गयें

 प्रयत्नों में  अ्राशावीतर सफलता प्रात हुई सफ़लता  प्रात  हुई
 संस्थानो ंको  जो  इस  केन्द्रीय  महिला  खाद्य

 ह्  |  परिषद्‌ से  सम्बद्ध  भ्रनुदान
 दिये

 जाते
 ्

 श्री  झूलन  में  ज्ञात  कर  सकता  हूं
 हूं

 परिषद्‌  को
 दी

 गई  रकम  के  मुकाबिले  श्री  बंसल
 :

 यदि  कोई  शुद्ध  लाभ  होता

 में  जीत लाभ  की  प्रतिशतता क्या  होगी  ?  तो  इस  नकद  थि  को  किस  प्रकार  काम  में

 श्री  एम०  वी०
 में

 क  लाया  जाता  है  ?

 तो  नहीं  दे  सकता  हूं  क्योंकि हम  तो  केवल
 श्री  एम०  alo  इसे  सेवा  के

 अनुदान दे  रहे  हैं  ।  यह  एक  श्री-सरकारी

 संगठन है  ।  जितना  भी  धन  हम  उसे  देते

 विस्तार के  लिये  काम  में  लाया  जाता  है  ।

 यह  अत्युत्तम सेवा  कर  रही  है  ।
 उसे  वह  सारे  का  सारा  उपहार गृहों के  खोलने

 में  विनियोजित नहीं  कर  देती  है  सरकार  से
 हमारी यह  इच्छा  है  कि  इस  सेवा का  लाभ

 समस्त देश  को  हो
 उसे  जो  सहायता  मिलती  है  उसे  वह  भ्रमों

 संगठन  पर  भी  व्यय  करती  है  ।  यदि  माननीय  Sto  डी०  सी  ०  शर्मा :  में  ज्ञात कर  सकता

 सदस्य  यह  आंकड़े  चाहते  तो  में  उन  को  हूं  कि  इस  लाभ  को  किस  प्रकार  काम  में  लाया
 a

 यह  न्य  बाद  को  देने  को  तैयार  हूं  ।
 जाता  ह

 ?
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 श्री  एम०  वी०  में  ने  अभी  क्या  सरकार  मध्य  see  स्थित

 निवेदन
 किया  कि  उसे  इसी  सेवा  के  विस्तार  बिलासपुर को  उस  मिशन  के  यात्रा  कार्यक्रम

 के  लिये  काम  में  लाया  जायेगा ॥  यह  ज्ञात  करने  के  लिये  कि  वहां  चलने

 थो  बी०  एस०  पत्ति  में  ज्ञात  कर  सकता

 कितनी  सहकारी  संस्थायें  श्रेणी  १  की  सहकारी

 संस्थायें  सम्मिलित करने  प्रस्थापना

 हूं  कि  इस  पर्षद  को  जो  धनराशि  सहायता

 अनुदान के  रूप  में  दी  जाती  उस  में  क्या
 करती  है

 ?

 राज्य-सरकारों  द्वारा  दी  गई  धन-राशि  भी  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 शामिल है  ?  सहकारिता  तथा  कृषि  सम्बन्धी

 लियों  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  किसी  भी
 श्री  एस०  ato  कुप्पा  जी  हां ।

 कैनेडियन  मिशन को  आमंत्रित नहीं  किया  गया
 इस  परिषद्‌  को  विभिन्‍न  राज्य-सरकारों

 परन्तु  एक  कैनेडियन  कृषि  सम्बन्धी  तथा से  भी  कुछ  सहायता  घ्ननुदान  मिलता  हैं  |

 सहकारी  मिशन  भ्रध्ययन  दौरे  के  सिलसिले

 हमारा  अनुदान  मुख्य  अनुदान  होता  है  |

 में  यहां  प्राय  है  |

 डा०
 में  ज्ञात  कर  सकता  हूं  कि

 समस्त  भारत  की  सम्पूर्ण  जन  संख्या  के  कितने
 उक्त  मिशन  के  सदस्य  यह  हैं

 :

 मिस्टर  हावर्ड  एल०  मिस्टर  जे०
 प्रतिशत

 भाग  को  इस  परिषद्‌ की  गतिविधियों
 एवं  tate  जोजफ  मे किन नौन

 से  लाभ  पहुंचता है  ?
 कौर  मिस्टर  रोज़े रियो  एच०  ट्रेम्बले |

 श्री  एम०  ato  परिषद्‌  का

 भारत  सरकार  द्वारा  कोई  भी  खर्चे कहना  है
 fe

 प्रत्येक  स्थायी  उपहार गृह में
 नहीं  किया  जायेगा  ।  उक्त  मिशन  २०  स्थानों

 प्रति  दिन  stad  से  Yoo  से  Yooo  तक

 का  दौरा  करेगा  ।  उन  के  यात्रा  कार्य  क्रम
 की

 एक  प्रति  तथा  उन  संस्थाओं के  नाम  की  सूची
 कर  के  यह  अनुमान  लगा  सकते

 कि

 कितने  व्यक्ति  इस  से  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।  जिन  की  उस  के  द्वारा  जांच  की  सदन

 पटल  पर  रखी  जाती हिं  ।  दिवसीय  परिशिष्ट

 a  4am
 कनेडियन  किशन  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ३३  |

 *९  १८.  सरदार  To  एस  सहगल :  कछुए  के  अण्डे

 क्या  खाद्य
 तथा

 कृषि  मंत्री यह  बतलाने
 FQ  सरदार  Yo  एस०

 की  कृपा  करेंग ेकि  क्या यह  तथ्य  है  कि

 सहकारी  तथा  कृषि  फार्मिग  के  कैनेडियन  क्या
 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बतलाने  की

 विशेषज्ञों  को  सहकारी तथा  कृषि  सम्बन्धी  कृपा  करेंगी  कि  कया  सरकार  को  यह  विदित  है

 प्रशिक्षण देने  के  आमंत्रित  किया  है  कि  ४०,००० के  करीब  कराए  के  अ्रृंडों  की  दल्ली

 शर  यदि
 तो

 वह  कब  करायेंगे
 ?  में  खपत  होती  है

 ?

 उस  मिशन  के  कितने  सदस्य  होंगे  क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  दिल्‍ली
 राज्य

 और  उन  के  नाम  क्या  हैं  ?
 सरकार नें  भारत  सरकार  से  खाद्य  अपमिश्रण

 इस  मिशन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  अधिनियम  के  इस  प्रकार  से  संशोधित  किये

 जाने की  प्रार्थना  की
 थी  जिस

 से
 कि  ऐसे

 कितने  स्थानों  का  दौरा  अपराध उस  के  सके ं?
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 मौखिक

 उत्तर

 में  प्रकार  से भाग
 किक

 दिल्‍ली  में  काफी  हो  रहा  हैं  और  इसके  विषय

 उक्त  अधिनियम के  संबोधित  किये  जाने  में  पत्रों  में  भी  काफ़ी  समाचार  प्रकाशित  हो

 रहे
 है  ?

 क्या  सरकार  ने  कोई  प्रयोगशाला  क म  ने  इस राजकुमारी  अपनी  कौर  :

 जांच  कराई हैं  यदि  तो  परिणाम  क्यां
 सवाल का  जवाब  दे  दिया  है  ।  मेरे  पास

 रहा ?  इस  बारे  में  और  ज्यादा  इन्फर्मेशन  )

 क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  set  की  नहीं है  ।
 भ्रत्यधिक  मांग  होने  के  कारण  यह  कार्यवाही

 सरदार  ए०  एस०  सहगल :  क्या  में

 कोई  तीन
 या

 चार  वर्ष
 से  किया  रही

 सरकार  से  यह  प्रार्थना  कर  सकता  हूं  कि  वह
 ह

 ?

 इसके  बारे  में  पूरी  तहक़ीक़ात  करके  सारी  बातें

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  किए के
 हाउस  के  सामने  रखने  की  कृपा  करे  ?

 अंडे  जन  स्वास्थ्य  के  लिये  हानिकारक  हैं  ?

 राजकुमारी  असत ८  मेरे  पास

 स्वास्थ्य  मंत्री
 अमृत  कौर  :  इस  सवाल  का  जवाब  यही  है

 कि
 इस  बारे  में

 कौर  इस  सम्बन्ध में  कोई  निश्चित
 उनको  स्टेट  गवर्नमेंट  से  प्रार्थना  करनी  चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मात्र

 (@)  जी

 सदस्य  जो  अंडे  खाते  है  अनुपूरक  प्रश्न

 प्रशन  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  है  ।
 पूछे ं|

 खाद्य  अनुसन्धान  प्रयोगशाला

 कूनूर में  मुर्गी  के  अंडों पर  किये  गये  प्रयोगों  कौर
 श्री  वी०  पी०  माननीय  मंत्री  ने

 बिहार  श्राहारपोषण  में  अभी  बताया  कि  उन  दोनों  के  पोषक  तत्वों  में

 कछुए के  अंडों  पर  किये  गये  प्रयोगों से  यह
 कोई  अन्तर  नहीं है  ।  में  ज्ञात कर  सकता हूं  कि

 ज्ञात  gat  है  कि  उन  दोनों  के  पोषक  तत्वों  में
 इन  प्रयोगशालाओं  में  किये  गये  अनुसन्धानों  के

 प्रायः  कोई  नहीं  है  ।  परिणामस्वरूप  ag  ज्ञात  हुआ  है  कि  यदि

 इन  कच्छप  जैसे  सरी  के  अंडों  को  खाया

 किए  के  प्रंडों  की  खपत  के

 स्वरूप  ठ्ञ्ना  कोई  बुरा  प्रभाव  सरकार  के
 जाये  तो  कोई  हानिकारक  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ?

 राजकुमारी  अमृत  कौर  :  जहां  तक

 श्री  पी०  टी ०  चाको :  में  ज्ञात  कर  मुझे  ज्ञात  नहीं
 |

 सकता  हूं  कि  क्या  यही  अंडे  सरकारी  होस्टलों

 में  रहने  वाले  संसद्‌  सदस्यों  को  नियमित  रूप

 उपाध्यक्ष  इस  समय  प्रश्न

 केवल  कछुए  के  अंडों  के  सम्बन्ध  में  है
 |

 से  दिय  जाते  हैं
 ?

 मेरी  अपेक्षा
 श्री  बंसल  :  यदि  दोनों  अंडों  के  पोषक

 राजकुमारी  अमृत  करर  :

 माननीय  सदस्यों  को  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  तत्वों  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  तो  क्या  सरकार

 इनकी  खपत  को  लोकप्रिय  बनाने  के  सम्बन्ध
 जानकारी होनी  चाहिए  ॥

 सरदार  ए०  एस०  क्या
 में  कोई  कप् यं वाही कर  रही  है  ?

 स्वाद  तथा  अन्य मंत्री  महोदया  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगी  उपाध्यक्ष  महोदय  :

 कि
 क्या  आजकल  कछुए  के  अंडों  का  इस्तेमाल  बातें भी  तो  हैं  ।  अगला  प्रदान  ।
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 कृष्णा  के  पुल  पर  दोहरी  रेलवे  लाइन  श्री  राघावय्या  में  ज्ञात  कर  सकता

 FARR,  शो  गोपाल  क्या  हूं  कि  क्या  इसे  पंच  वर्षीय  योजना  के  भाग

 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  १  के  अन्तगंत
 रखा

 गया  है  अथवा  भाग  २  के  ?

 सरकार  रेलवे  यातायात  में  गतिरोध  हो  जाने  ES  amt  यह  पंचवर्षीय  योजना

 की  बात  को  ध्यान में  रखकर  कृष्णा  नदी  के
 के  भाग  १  में  है  ।

 Te
 2 पुल  पर  दोहरी  रेलवे  लाइन  बिछाने  का

 विचार  कर  रही  है  ?  उल्लास  नगर  के  लिये  रेलवे  स्टेशन

 रेल  तथा  ्र  QY,  ar  रेल
 यातायात  उपमंत्री

 अलगेशने  जी  परन्तु  पंचवर्षीय
 मंत्री/”' ६  बतलाने

 करेंगे  :

 योजना  के  सिलसिले  कृष्णा  हाउस  क्या  यह  तथ्य हैं  कि  were

 और  सीतानगरम  उत्तरी  के  बिन  के  बीच  के  नगर  में  रहने  वाले

 इस  समय  वर्तमान  मिश्रित  गेज  को  बड़ी  पित  व्यक्ति  गत  तीन  वर्षों  से  कल्याण  और

 टिटवाला  तथा  बिठुठलवाडी  और और  छोटी  लाइन  के  पृथक्‌  tal  में  बदल

 तथा  कृष्णा  की  पश्चिमी  नहर  पर  बने  रेलवे
 नाथ के  बीच  दी  रेलवे  स्टेशनों के  खोले  जाने

 पुल  को  रेल  लाइन  की  सामान्य  बढ़ाने  के  के  लिए  निरन्तर  प्रतिनिधान  कर  रहे  हैं  ;

 लिये  चौड़ा  कर  देने  की  प्रस्थापना  हैं  ।
 wae  तथ्य  हैं  कि  बम्बई  के

 मुख्य  यातायात  चालक  ने  अपने  पत्र  संख्या
 श्री  गोपाल

 सी ०  जी०  १३४१  दिनांक  २८
 दोहरी  लाइन  बिछाने को  तैयार  है  :  यह  था

 १९५१  के  द्वारा  श्री  तन्दूर  केसवानी
 |  इस  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 को  यह  उत्तर दिया  था  कि  बम्बई  सरकार
 की

 जो  अलगेशन :  जी  नही ं।  इच्छानुसार  हम  के  उत्तर  पूर्वी  सैक्शन

 में  मील  संख्या  ३५४  पर  एक  नये  फ्लैग
 प्री  राघवय्या :  क्या  रेल  मंत्रालय  को

 इस  सम्बन्ध  में  तथा  यह  देखने  के  लिए  कि
 स्टेशन को  खोलने  का  निर्णय किया  गया

 यह  कार्य
 यथा  संभव  शीघ्र  पूर्ण  हो  जाता है

 यदि  पा

 में  इतनी  देर  होने
 <  ह  कया  कारण  तथा कोई  प्रतिनिधान  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 vat  निश्चित
 स्थान  पर  वह

 att  अलग शन  :  जी  हां  ।

 इस  कार्य  को  यथा  संभव  शीघ्र  किया  जायेगा  |
 स्टेशन  कब  जायेगा  ?

 रेल
 |यातायात

 उपमंत्री

 हो  बी०  एस०  मत्त  में  ज्ञात  कर  और  जी  हां  ।

 सकता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  को  विदित है  कल्याण  और  टिटवाला  के  बीच
 कि  वेजवाडा  तथा  तेनाली  के  बीच  गतिरोध

 स्टेशन  बनाने  योग्य  स्थान  की  खोंज  करने  के
 उत्पन्न  जाने  के  कारण  इस  विषय  पर

 जनमत
 बहुत  उग्र  है

 ?
 लिए  बहुत  वस्तुत  पैमाने पर  जांच  कार्य

 किया  जाने  को  था  |
 जिस  स्थान  पर  पहले

 श्री
 स्टेशन  बनाने  का  विचार  था  उसे  बाद  को

 चर्चा  होते  समय  इस  पर  काफ़ी  चर्चा  हो  चुकी  नई  वस्ती  के  लिए  बनाई  गई  सड़कों  इत्यादि

 हम  सभी
 संभव  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।  की  स्थिति  के

 अनुसार  बदलना
 पड़ा

 और
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 इस  कारण  नये  नक़द  इत्यादि  तैयार  करने  की  इस  मामले
 की

 जांच  करने  के  लिए

 आवश्यकता  पड़ी  थी  |  क्या  सरकार  कोई  आयोग  नियुक्त  करने  की

 कल्याण  और  टिटवाला  के  बीच
 प्रस्थापना करती  है  ?

 एक  स्टेशन  बनाने  सम्बन्धित  कायें  के
 श्रम  मंत्री  (att  ato  ato

 अगले  महीनों  में  पूर्ण  हो  जाने  की  प्रत्याशा

 ्
 इस  प्रकार  की  सूचना  प्राप्त  हुई  हे

 |

 i  विठ्ठल वाडी  तथा  अम्बरनाथ  के  बीच

 एक  tad  बनाये  जाने  की  प्रस्थापना  अभी  आयोग  की  नियुक्ति  का

 प्रबल  सक्रिय  रूप  से  सरकार  के  विचाराधीन विचाराधीन हे  ।

 श्री  इस  स्टेशन के  बनकर
 हूँ

 पुरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा  ?  श्री  केदावयंगार  :  जब  तक  कोई

 श्री  टिक  अभी  निवेदन
 अन्तिम  fata  न  हो  जाये  तब  तक  यथापूर्व

 स्थिति  बनाये  रखने  के  लिए  क्या  सरकार
 किया  हैं  कि  कल्याण  और  टिटवाला  के  बीच

 बनाया  जाने  वाला  स्टेशन  अगले  छः  महीनों
 कोई  कायंवाही  करने  की  प्रस्थापना  करती

 a

 में  बनकर  तैयार  हो  जायेगा  |
 दूसरे  स्टेशन

 को  बनाने  के  प्रश्न  पर  अभी  विचार  किया  जा  श्री  ato  ato  यह  भी  एक  ऐसा

 रहा  हैं  ।  प्रीत  हैं  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  गिडवानी  FIT  सरकार को  यह  श्री  नम्बियार  :  में  ज्ञात कर  सकता

 विदित  है  कि  गत  तीन  वर्षों  से  जनता  इसकी
 हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  हमें  इस  बात  की  कोई

 मांग  कर  रही  है  और  मुख्य  यातायात  संचालक  प्रत्याभूत  दे  सकते  हें  कि  जब  तक  कि  मामले

 ने  वायदा  किया  था  कि  इस  मामले  में  पर  पूर्ण  रूप  से  विचार  नहीं  हो  खानों

 म  भव  शीघ्रता  की  जायेगी  ?
 को  बन्द  नहीं  किया  जायेगा  ?

 श्री  अलग झान  :  में  पहले ही  निवेदन  श्री  ato  ato  यह  बात  तो  में  ने

 कर  चुका  हुं  कि  प्रतिनिधान  किये  गये
 पहले  ही  निवेदन  कर  दी  हूँ  ।

 परन्तु नई  बस्ती  के  नकदी  में  परिवर्तन  किये

 जानें  के  कारण  स्टेशन  की  स्थिति  को  भी
 थ्रो  पुलिस

 :  क्या  में  उस  खान  में  काम

 करने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  ज्ञात  कर
 बदलने  पर  बाध्य  होना  पड़ा  था  ।

 1१०01  G
 नाक्सा  sa  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्नों  का  समय
 श्री  वी०  वी०  गिरि  :  ३,५००  से

 समाप्त  हुआ  च्
 )

 अलप
 सूचना

 प्रश्न  और  उत्तर
 श्री  बीर स्वामी  :  उस  खान  के  बन्द  कर

 अरगाम  स्वरण  खानों  का  बन्द  किया  जाना  दिये  जाने  का  निर्णय  करने  के  क्या

 कारण
 हैं  ? श्री  केडावेयंगार  :  क्या  श्रम

 श्री  बी०  ato मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  उसका  चलाना

 यह  तथ्य  है  कि  अरगाम  स्वर्ण  खानों
 जिन  लाभप्रद  नहीं  और  साथ  ही  खान  इतनी

 में  कोई  ४०००  मज़दूर  काम  कर  रहे  बन्द  गहराई  तक  पहुंच  चकी  है  कि  दुर्घटनायें

 कर  दिये  जाने  की  संभावना है  ?  होने  को  अधणांका  हुर  समय  बनी  रहती  है  ।
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 श्री एम०  एस०  ग्रुपादस्वामी  म  ज्ञात  कर  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 सकता  हूं
 कि  क्या  राज्य  सरकार  इस  मामले  की

 F232.  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी
 :

 जांच  कर  रही  है  और  राज्य  सरकार  ने
 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की

 क्या  कायंवाही  की  है  और  क्या  इस  मामले  के
 aa  करेंगे  कि  कृषि  सम्बन्धी  समस्याओं  पर

 सम्बन्ध  में  श्रम  नेताओं  से  कोई  विचार  विमर्श
 चर्चा करने  के  लिए  भारत  में  सन्‌  १९५० से

 किया  गया था  ?  कितने  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 श्रोती  ato  राज्य  सरकार ने  किये  गये

 एक  समिति  के  नियुक्त  किये  जानें  का  सुझाव

 दिया  है  और  हम  उस  सुझाव  पर  भी  विचार

 उनमें  किन  मुख्य  विषयों  पर  चर्चा

 हुई ?
 कर  रहे

 श्री  नासिर  :  यदि  उक्त  खान  को  फसल  बीमा  योजना  के  लागू  किये

 जाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  इन  सम्मेलनों  में  कोई बन्द  कर  दिया  गया  तो  अनुमानत  कितनी  रकम

 चर्चा  हुई  थी  अथवा  किन्हीं  प्र स्थापनाओं  पर

 फे
 मूल्य

 के  स्वर्ण  की  हानि  होने  की  संभावना

 विचार  किया  गया  था  ?

 श्री  ato  ato  इस  सदन  का  यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसी

 उत्तर  इसी  समय  मेरे  पास  नहीं  है  ।  कोई  योजना  भारत  में  लागू  करने  की  प्रस्थापना

 yaalt  के  लिखित  उत्तर
 करती  है  ?

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  फ़ैक्टरी  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 FQ Qe,  श्री
 बो०  एन०  कया  से

 संख्या  सूचना  एकत्रित  की  जा

 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 रही  है  और  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  फ़ैक्टरी

 में  रेल  इंजनों  तथा  रेल  डब्बों  के  निर्माण  कायें
 अधिक  अन्न  उपजाओ  जांच

 समिति
 को  रिपोर्ट

 में  फ़रवरी  १९५३  तक  क्या  प्रगति  हुई  FA QU,  को  चरक  क्या

 क्या  vat  फ़ैक्टरी  में  बने  कोई
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 इंजन  अथवा  डब्बे  इस  समय  काम  कर  रहे
 करेंगे

 कि  सन्‌  १९५१  में  प्रस्तुत की  गई  अधिक

 तथा  अन्न  उपजाओ  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  पर

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ? यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी

 समिति  द्वारा  की  गई  किन  किन

 रेल  उपमंत्री  सिफ़ारिशों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर

 अलगे दान )  फ़रवरी  १९५३  के  लिया गया  है  ?

 अन्त  तक  चित्तरंजन  लोकोमोटिव फ़ैक्टरी  में

 ५४  रेल  इंजन  बनाये  गये  थे  ।
 इस  फ़ैक्टरी  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 में  रेलवे  के  यात्री  डब्बे  नहीं  बनाये  जाले हें  ।  और  अधिक  अन्न  उपजाओ

 जी  जहां  तक  इंजनों  का  सम्बन्ध  जांच  समिति  की  मुख्य  सिफ़ारिशें  एक  विस्तार

 संगठन  के  स्थापित  किये  केन्द्र  में  एक

 '४९  इंजन  ।  परामर्शदात्री परिषद्‌  के  बनायें  प्राप्त
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 परिणामों  का  मूल्यांकन  छोटी  सिंचाई  दुर्भिक्ष  पड़ने  के  प्राथमिक

 योजनाओं  को  विशेष  आधिक  सहायता  देने  तथा

 तथा  कृषि सारों  और  बीजों  के  लिए  थोड़े  समय
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गई

 के  लिए  ऋण  सुविधायें  दिये  जाने  का  प्रावधान  सहायता की  क़िस्म  ?

 करने  के  सम्बन्ध में  थीं  ।  भारत  सरकार  ने
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 इन  सिफ़ारिशों को  स्वीकार  कर  लिया  हैं  ।  जैसा  कि  इस  शब्द  से  अभिप्रेत

 सन्‌  १९५३-५४  से  विस्तार  संगठन  के  स्थापित

 किये  जाने  का  प्रारम्भ  किया  और
 है  मैसुर  के  किसी  भाग  में  भी  फैला

 हुआ  नहीं  है  ।  सुखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में
 ग्राम्य  कार्यकर्त्ताओं  को  प्रशिक्षण  देने  का

 काय  राज्य  सरकारों  द्वारा  पहले  ही  प्रारम्भ
 कुछ  अभाव की  सी  स्थिति  अवश्य  पाई  जाती

 उन  स्थानों  के  नामों  की  एक  सूची  सदन
 कर  दिया  गया  है  ।  विशेष  छोटी  सिंचाई

 पटल  पर  जाती  परिशिष्ट

 योजनाओं  के  लिए  १०  करोड़  रुपये  वार्षिक

 का  प्रावधान  इस  ay  से  किया  गया  था  और
 ६,  अनुबन्ध  संख्या  ३४]

 उसे  अगले  तीन  वर्षों  तक  जारी  रखने  का
 जितनी  हानि  हुई हे  उसके

 विचार हैं  ।
 विक  आंकड़े  अभी

 संकलित  नहीं  किये  गये  हैं  ।
 मूल्यांकन  संगठन  को  भी

 सुदृढ़
 बनाया  जा  रहा  और  उत्तम  बीज  ह्म  ay  वर्षा  के  साधारण  सूप

 उत्पन्न  करने  तथा  खाद  देने  की  प्रणाली  में  से  न  होते  के  कारण  और इस  के

 विकास  करने  के  हेतु  सुझाव  देने  तथा  स्थिति  स्वरूप  फसलों  के  सुख  जाने  और  पीने  के  पानी

 का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  विशेष  समितियां  अपैरचारे  की  कमी  से  यह  अभाव स्थिति

 उत्पन्न  हुई  है  ।
 नियुक्त  की  जा  रही  हैं  ।  कृषकों  को  थोड़े

 समय के  ऋण  देने  के  लिए  सन्‌  १९५३-५४  में  इस  भारत  सरकार ने  अभाव

 सहायता  दिये  जाने  के  लिए  १३  लाख  रुपये  का ८  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया है  और

 रिज़वी  बैंक  सहकारी  संस्थाओं  के  द्वारा  ग्राम्य*  ऋण  देने  की  प्रस्थापना  की
 है

 श्रोतों  अग्रसर

 ऋण  देने  की  व्यवस्था  का  विस्तार  करने  के  सहायता  देने  का  प्रदान  अभी  विचाराधीन  है  ।

 लिए  कार्यवाही  कर  रहा  जिन  सिफ़ारिशों
 स्विटज़रलैंड  से  रेलवे  के  यात्री  डिब्बे

 पर  राज्य  सरकारों  को  कार्यवाही  करनी  है

 *Q Q1g,  डा०  अमीन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह उन  पर  उन  से  विचार  विमश  किया  जा  रहा
 बतलान  की  कृपा  कर

 faces  से  खरीदे  गये  विभिन्न

 मैसूर  में  खाद्य  अभाव  श्रेणियों  के  यात्री  डब्बों  का  तटीय

 क्या  खाद्य *QQE,  श्री  एन०  राबिया  उस  देवा  से  अब  तक  खरीदे

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे
 :  गये  ऐसे  डिब्बों  ककी

 मैसूर  में  दूरी  से  प्रभावित  वह  तिथि  या  तिथियां  जिनको

 क्षत्रों  का
 विस्तार  और  उन  जिलों  और  ताल्लुक़ात  इन  यात्री  डिब्बों  के  व्यादेश  ्य  गये

 के  नाम  जहां  सुभिक्ष  अवस्था यें  अत्यधिक  क्या  स्विटज़रलैंड  से  मंगाये  जाने

 तीब्र  है  वाले  इन  यात्री  डिब्बों  के  व्यादेश  अभी  तक

 निलम्बित  और  यदि  तो  उनके  कब  तक

 मात्रा  ;

 इस  प्रकार  हुई  हानि  की

 प्राप्त  होने  की  आशा  ह  ;  तथा
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 आयात  किये  गये  यात्री  डब्बों  संचरण उपमंत्री

 के  मूल्य भ भारत  में  बनाये  गये  डब्बों  के  मूल्यों  ३२७,  इन  में  से  २८३  सन  १९५१-५२  में

 की  तुलना  में  कैसे  हे
 ?

 और  ४४
 सन्‌  १९५२-५३  में  खोले  गये  थे  ।

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  (att  (१)  इन  ३२७  शाखा  पोस्ट

 एक  विवरण  जिसमें  आवासों  में  से  २६  आत्मावलम्बी  हैं  |

 स्विस  कम्पनी  द्वारा  भेज  गये  विभिन्न  प्रकार  के
 (२)  समस्त  पंजाब  सकील  को  एक  साथ

 यात्री  डिब्बों  के  मूल्यों  के  समस्त  ब्यौरे  जसे
 लेते  ज़रए NENE  Sw)  स्थिति  ae  है  कि  ३१

 फैक्टरी  आयात  दशक  इत्यादि

 दिये  गये  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 १९५२  को  कार्य कर  रहे  ३,२५१  डाकखानों

 में से  केवल  १,४३७  डाकखाने  आत्मावलम्बी
 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ३५]

 |

 FoR  |

 देहाती  डाकखानों के  खोले  जाने
 दिसम्बर  ढांचे  तथा

 ५०  पण  रूप  से  तयार  यात्री  डिब्बे  1
 सम्बन्धी  नीति  after  ही  निश्चित  की  जाने

 को  =  |  यह  नीति  डाकखाने  जिस  क्षेत्र  की

 नवरी  &S& Y——4 0  बिना  सजावट  जनता  की  करेंगे  उसकी

 तथा  किसी  विमान  डाकखाने  से  नये  खोले
 किये  हुए  यात्री  डिब्बे  ।

 त्री  जाने  वाले  डाकखाने  की  दूरी  के  आधार  पर )  दूसरे  व्यादेश  में  जो  ५०

 पंजाब  में  खोले  जाने  वाले डिब्बे  मंगाये  गये  थे  वह  अभी  नहीं  आये  हैं  ।  बनाई  जायेगी  |

 उनके  सन्‌  १९५३-५४  में  आ  जाने  की  डाकखानों  की  संख्या  इस  नीति  के  परिपालन

 प्रत्याशा  है  ।  पर  निसार होगी  ।

 (  )  इसी  बनावट  के  यात्री  डिब्बे  लाख  व्यापार

 अभी  भारत  वर्ष  में  नहीं  बनाये  जाते  रितु

 भारत  में  बनाये  जाने  वाले  यात्री
 FQQR  att  रघुनाथ  सिह  क्या  खाद्य

 डिब्बों  की  लागत  उसी  प्रकार  के  डिब्बों  pn >  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करा

 आयात  परिव्यय  से  काफ़ी  कम  होती  है  ।  गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक में

 भारत  में  उत्पादित  लाख  की  परिमात्रा

 पंजाब  में  दाखा  पोस्ट  आफ़िस  ~
 इसी  अवधि  में में  अन्य  देशों  को

 *Q  20.  प्रो०  डी०  सी०  फार्मा  निर्यात  की  गई  लाख  की

 क्या  संचरण  मंत्री
 पंजाब

 म  ष्  १९५१-५२
 उत्तर  प्रदेश  में  लाख  का  उत्पादन

 और  १९५२-५३  में में  खोले  wa  शाखा  पोस्ट  भारत के  समस्त  उत्पादन  का  कितना  प्रतिशत

 आवासों  की  संख्या  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 ?

 पंजाब  के  कितने  दाखा  पोस्ट  क्या  मिर्जापुर  (  प्रदेश )
 आफिस  आत्मावलम्बी  हें

 ?

 का  लाख  का  व्यापार  कम  होता  जा  रहा

 १९५३-५४  में  पंजाब  में  और  यदि  तो  उसके  कारण

 क्रिकेट  शाखा  पोस्ट  आवासों  के  खोले  जाने  लाख
 के  व्यापार  में

 कौन
 सा  अन्य

 की  प्रस्थापना ह
 ?

 देश  भारत  का  प्रतियोगी  = हहे हए योगी  तथा
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 भारतीय  लाख  व्यापार  को  बढ़ाने  भारतीय  नौपरिवहन  समवाय

 के  for  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाहियां  की

 जा  रही हैं  ?

 *९३०.  श्री  के०  ato  सोनिया  :

 क्या  यातायात  मंत्री  उन  भारतीय  नौपरिवहन

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :  समवायों  के  नाम  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  जो

 भारत  के  नमुद्रपा  में  लगे  हुए  हैं
 ? और  .

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर
 सहमकर  ae

 रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ६,  मनबर
 प्रत्येक  के  पास  कितना  टन  भार

 संख्या  ३६ |  @

 (ar) समस्त  भारत  में  उत्पादित  NOUS
 ्य  सन्‌  १९५१-५२  और  P3KR- २-

 में  उत्तर  प्रदेश  में  उत्पादित  लाख  का  प्रतिशत  ५३  में  भारत  के  आयात-निर्यात  व्यापार  में
 चन्

 भाग  इस  प्रकार है  :
 उनको  कितना  प्रतिशत  भाग  प्राप्त  हो  सका

 उनमें  से  कितनों ने  अपनी  विस्तार

 प्रति शत  भाग  योजनाओं  को  तैयार  कर  लिया है  ?

 ि  य  अ  भ  ts  tN

 )
 उनमे

 सें
 प्रत्य

 क
 को  कितना  ऋ  ण

 १९४९-५०  0.8

 BSyo-4 8  १८२
 दिया  जाने  का  विचार  हैं  ?

 १९५१-५२  0.€  रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री

 गए  एएन  अटेंशन  और  अपेक्षित

 सूचना  नीचे  दी  जाती  हैं
 :

 जी  कारण
 ag  हैँ  कि  लाख

 (१)  सिंधिया  स्टीम  नेवीगेशन  कं
 ० उत्पादक  जिलों  बिहार  और  मध्य  प्रदेश )

 बम्बई से  मिर्जापुर  को  लाख  का  भेजा  जाना  वहीं

 VO, RRO  सकल  पंजीबद्ध  टन  भार चपड़ा  बनाने  की  फ़  पटरी  स्थापित  हो  जाने

 के  कारण  बन्द  हो  गया  क्योंकि  लाख  जिसमें  से  केवल  ९०,२९६  सकल  पंजीबद्ध

 उत्पादक  क्षेत्रों  में  चपड़ा  बनाना  अधिक  टन  भार  समुद्र  पार  व्यापार  में  लगा  हुआ
 a

 सस्ता  पड़ता  था  ॥  al

 (२)  इंडियन  स्टीम शिप  कं ०  लिमिटेड

 (=)  थाईलेंड
 कलकत्ता

 लाख  उत्पादन  के  तरीकों  को  KE,RRR  सकल  पंजीबद्ध  टन  भार

 सुधारने  तथा  उन्हें  विकसित  करने  और
 (3)  ईस्ट नं  शिपिंग  कारपोरेशन

 तीय  लाख  को  बाज़ारों  में  लाभ  पर  बेचने  की
 बम्बई

 व्यवस्था  करने  के  लिए  भारतीय  लाख  उपकर
 १४,४३३  सकल  पंजीबद्ध  टन  भार

 समिति  स्थापित  की  गई  है  ।.  इस  समिति

 के  अधीन  भारतीय  लाख  अनुसन्धान  विद्यालय
 (7)  सुचना  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 है  जो  लाख  पर  कंटिकीय  तथा  रासायनिक  जितना भी  सरकार  को  ज्ञात

 दोनों  प्रकार  का  अनुसन्धान  कार्य
 कर

 रहा  उसके  अनुसार  seed  शिपिंग  कारपोरेशन

 है  और  उसने  चपड़ा  लाख  के  बहुत  से  ने  अपनी  विस्तार  योजना  को

 माल  खोज  निकाले हैं  ।  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ।
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 विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  ह  |
 (=)  भी  तक  किसी  भी  कम्पनी से

 ऋण  दिये  जाने  की  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ३७]

 |
 बांसवाड़ा-रतलाम  रेलवे  लाइन

 भीलवाड़ा  में  बिनौलों  के  लिय  माल  डब्बों
 ६३४.  श्री  क्या

 रेल  यह
 का  आवंटन  बतलाने  कृपा  करेंग :

 क्या EQ  को यू  ०  एस०  त्रिवेदी  क्या  सरकार  बांसवाड़ा  को

 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  लाम  से  या  दोहद  से  या  उदयगढ़  से  मिलाने

 क्या  बिनौलों  को  पश्चिमी  रेलवे  के  लिए  कोई  रेल  लाइन  बिछाने
 की  प्रस्थापन

 के  स्टेशनों  पर  और  विशेषकर  भीलवाड़ा  करता हू  ;  तथा

 स्टेशन  पर  बिग  के  अप्राथमिकता  यदि  उपरोक्त भाग  कॉ

 श्रान्त  वस्तु  समझा  जाता  उत्तर  नकारात्मक  तो  क्या  सरकार इनसे

 से  किसी  भी  लाइन  को  पंचवर्षीय  योजना  में
 / क्या  स्थानीय  व्यापारियों को  गत

 एक
 मास  से  बिनौलों  का  लदान  करने  के  लिए

 सम्मिलित करने  का  विचार  करती  ह

 माल  डिब्बों  का  कोई  आवंटन  नहीं  मला  है
 ?

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री

 रेल  तथा  उपमंत्री
 गंदा )  और

 जी  नहीं
 ।

 )  oat  रेलवे
 सोनपुर  रेलवे  स्टेशन  का  पुननिर्माण

 बिनौला  के  लदान  को  अप्राथमिकता  प्राप्त

 ६३५.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी
 श्वेता  में  रखा  जाता  है  ।

 रेल  मंत्री  यह  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे
 यह  तथ्य  नहीं  है  कि  भीलवाड़ा

 )
 रेलवे

 के  स्थानीय  व्यापारियों  को  गत  एक  मास  से  सोनपुर

 स्टेशन  के:पुनःनिर्माण  केलिए  स्वीकृत  रक़म
 बिनौलों  का  लदान  करने  के  लिए  माल  डब्बों

 का  आवंटन  नहीं  मिला है  ।
 तथा

 दालों  को  कृषि  म॑ं  लगी  भ  मि

 कया  यह  तथ्य  है  कि  सोनपुर  के

 रेलवे  प्लेटफार्म  पर  छत  डालने  का  काम  अभी

 देरे  श्रीਂ  दाभी  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  दारू  नहीं  हुआ  है
 ?

 यह  बतलाने  की  HIT  करेंगे
 उपमंत्री रेल  तथा  यातायात

 प्रत्येक  राज्य  में  भूमि  का  एकड़ों
 अलगे दान )  ६.७७  लाख  रुपय

 |

 में  az  क्षेत्रफल  जिसमें  सत  १९५०  १९५१
 जी  लोहे

 के
 ढांचे  को  जोड़ने

 और  2a48  में  प्रत्येक  प्रकार  के  अनाजों  की
 का  काम  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  ह  ।

 कृषि  की  गई  तथा

 दलों पुन
 राजस्थान  मं  रेलवे  एजेंसियां

 प्रत्येक  राज्य  में  भूमि  का

 में  वह  क्षेत्रफल  जिसमें  सन  १९५०,  १९५१  ६३६.  श्री  भीखा  भाई  क्या  र ेल

 और  ZRAR  में  प्रत्येक  प्रकार  की  दालों  की
 बतलाने  की  कृपा  करेंगे त्रों

 ara  की  7s
 सन्‌  १९५३-५४  राजस्थान  में

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  खोली  जान  वालो  आउट  एजेंसियां  की

 जाना

 और
 SHG  सूचना देने  वाला  एक  सख्या ;
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 क्या  वहां  की  जनता  में  कोई  सभी  प्रभावित  व्यक्तियों  को

 प्रतिनिधान  तथा  सम्बद्ध  संचालकों  से  कोई  तुरन्त  हो  रेलवे  रेलवे  स्कूल  और

 प्राप्त  हुई  तथा  सहायक  इंजीनियर  के  कार्यालय  के  एक  भाग

 में  स्थान  दे  दिया  गया  था  ।  उनके  लिए क्या  डूंगरपुर  की  जनता  ने  एक

 रेलवे  आउट  एजेन्सी  के  खोले  जाने  की  मांग  अस्थायी  निवासस्थान ों  का  प्रबन्ध  करने  के

 हेतु  कटिहार  से  ५०.  काम  में  न  सकने

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री
 योग्य  माल  डब्बों  के  मंगाने की  व्यवस्था  की

 गयी है  स्थायी  आवास स्थान  बनाने  के

 प्रशन की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सुमेरपुर
 शाहपुरा और  पदमपुर  में

 रेलवे  आउट  एजेन्सियों  खोलने  की  प्रस्थापना  आपात  सहायता  के  रूप  में  उनको

 की  स्थानीय  असैनिक  अधिकारियों  के  बरतन  और  एक  सप्ताह  का

 राशन  दिया  गया  था tt  अग्निकांडों  से द  से  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 ए  प्रभावित  होने  कर्मचारियों को  एक

 महीने  का  अग्रिम  वेतन  दिये  जाने  की  स्वीकृति
 जी

 att

 दे  दी  गई  हैं  ।  बच्चों  के  लिए  वस्त्रों का
 जी  नहीं  ।

 प्रबन्ध  किया  गया  और  स्थानीय  अधिकारियों

 गौहाटी
 को  रेलवे  बस्ती  म  अग्निकांड

 ने  दूध  तथा  कुछ  कपड़े  भेजे  ।  निजी  सम्पत्ति

 ६३७.  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  की  हुई  हानि  के  क्षतिपूर्ति दावों  पर  नियमों

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  के  अनुसार  विचार  किया  जायेगा  |

 कि  क्या  सरकार  का  ध्यान  उन  अग्निकांडों
 भेड़ का  ऊन

 की  ओर  दिलाया  गया  है  जो  २९

 ९५३  और  २  फ़रवरी  2343 aT को  गोहाटी  ६३८  श्री  बुच्चिकोर्टय्या  क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा की  रेलवे  बस्ती  में  हुए  थे
 ?

 बेघरबार  हो  जाने
 वाले  रेलवे

 करेंग े:

 चारियों  तथा  उनके  परिवारों  की  संख्या  क्या
 a

 भारत  A  उत्तम  प्रकार  का  भेड़

 का  ऊन  तैयार  करने  के  लिए  क्या  कोई  प्रयत्न

 उनको  निवासस्थान
 देने  के  लिए  किये  जा  रहे  हैं  ;  तथा

 am  प्रबन्ध  किये  गये  हे  ?  यदि  at,  तो  उन  स्थानों  के  नाम

 प्रभावित  व्यक्तियों  को  उनकी  जहां यह  तैयार  किया जा  रहा  है  ?

 हानि  के  लिए  क्षतिपूर्ति  देने  के  सम्बन्ध  में  क्या
 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  (att  एम०  वो ०

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
 भारतीय कृष्णप्पा )  जी  हां  ।

 रेल  यातायात  उपमंत्री  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्‌  राज्य  सरकारों  के

 अलग शन  ):  जी  सहयोग  से  भारत के  सुप्रसिद्ध  ऊन  उत्पादक

 १३०  रेलवे  कर्मचारी और  सब  इलाक़ों  में  भेड़  तथा  ऊन  के  विकास  के  लिए

 मिलाकर  कोई  ५१०  अपने  परिवारों  एक  प्रादेशिक  योजना  को  आर्थिक  सहायता

 २९  जनवरी  और  २  १९५३  दे  रही  है  ।
 उद्देश्य  उत्तम  प्रकार  के  भेड़े

 को  लगी  आगों  से  प्र  भ्  द  द  दि Tha  त  हुए  थे  ।  और
 भेड़ों  की  नस्ल  बढ़ाना  है  जिसमें  ऊन
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 अधिक  प्राप्त  हो  तथा  अधिक  उत्तम  प्रकार  नल

 का  होय  ६४०.  श्री  बी०  के०  दास  क्या  खाद्य

 (१)  हिमालय  का  समशीतोष्ण  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :.

 क्षेत्र--प्रादेषिक  कार्यालय  उत्तर  प्रदेश  के  सिंचाई  कार्य  के  लिए  विभिन्न

 पति  भाग  में  स्थित  पीपल कोटी  में  है  और  राज्यों  को  सन्‌  SKR  में  नलकप [५ ज  योजनाओं

 ऊन  जांच  प्रयोगशाला -  देहरादून  में  जिले  में  के  लिए  आवंटित  की  गई  रक़में

 कालसी स्थान  पर  है  ।  दो  सहायक  केन्द्र  प्राविधिक  सहकारिता

 निधि  तथा  दस  करोड़  रुपये  की  छोटी  सिंचाई

 प्रदेश में  हूँ  ।  योजनाओं  के  लिए  रखी  गई  निधि  में  सें  दी

 गई  धन  तथा (२)  शुष्क  उत्तरी  क्षत्र--मुख्य  केन्द्र

 राजस्थान  में  हूँ  तथा
 एक

 उप  केन्द्र  जोरिया  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  सन्‌  १९५२

 में  है  ।
 में  गलाये  गये  नलकूपों .  की  संख्या  ?

 (3)  दक्षिणी  क्षेत्र-मुख्य  केन्द्र  तथा
 कृषि  मंत्री  डा०  पी०  एस०

 ऊन  अनुसन्धान  प्रयोगशाला  पूना  में  स्थापित  नीचे  दी
 गई  रक़मों के  ऋण  सन्‌  RS4r

 की  और  दो  उप  केन्द्रों  में
 से  एक  मैसूर  में  उत्तर  बिहार  तथा  पंजाब  राज्य

 में  है
 तथा

 दूसरा  नीलगिरि  में  है  ।  सरकारों  उनके  द्वारा  dad  एसोसियेटेड

 (४)  पूर्वी  क्षे  त्र--मुख्य  केन्द्र  बिहार  में  ट्यूबवेल्स  लिमिटेड  के  साथ  किये  गये  ९६५

 नलकूप  गलाने  के  क़रार  के  सिलसिले
 तथा

 ै
 और  एक  उप  केन्द्र  कार लि पोंग
 af में  @  |

 इस
 वह  प्रारम्भ  किया  बम्बई  सरकार  उसके  द्वारा  पसर  नेशनल

 ।  ट्यूबवेल्स  लिमिटेड  के  साथ  किये  ४००

 ra  कूपों  के  गलाने  के  क़रार  के  सिलसिले
 सकती  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  सहायता  कोष  स्वीकृत किये  गये  थे

 तथा  स्वास्थ्य
 उत्तर  प्रदेश  Gio&  लाख  रुपये

 KH NOW  लाख  रुपये ६३९.  डा०  राम  सुलग  fag  कया  बिहार

 स्वास्थ्य  मंत्री
 ag

 बतलाने
 की  कपा  करेंगी

 कि  पजाब  22.19¢  लाख  रुपये

 Yo  लाख  रुपये भारत  में  किये  विभिन्न  सहायता  तथा  बम्बई

 स्वास्थ्य  हका यक्रमों  पर  संयुक्त  राष्ट्र  उत्तर  बिहार  तथा

 राष्ट्रीय  बाल  सहायता  कोष  द्वारा  अब  तक  व्यय  पैप्सू  के  २०००  नलकूप  गलाने  के  कार्यक्रम

 fet  गये
 घन  की  अनुमानित रक़म  ?  के  सिलसिले  में  १३  लाख  डालर  प्रविधिक

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  सहकारिता  क़रार  निधि  से  दिये  जा  चुके  हैं  ।

 अपेक्षित  सूचना  देने  वाला  एक  १०  करोड़  रुपये  की  छोटी  सिंचाई  योजना

 निधि  से  अभी  तक  SX.43  लाख  रुपये  उत्तर
 विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।

 प्रदेश  सरकार  को  ऋण  के  रूप  में  दिये  गये परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ३८]
 a  il
 a

 यही  सूचना  श्री  रामाराव के  १४  फ़रवरी  ~

 १९५३  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ३३  २०००  नलकूपों  वाली  प्राविधिक

 के  सम्बन्ध  में  दी  गई  थी  ।



 लिखित  उत्तर  लि  |  केत  उत्तर  TATA CAC)  २०  ज  १९५३

 प्रारम्भ हुई  हूं  भाग
 में  वर्णित  |  ि  अभी  तक  निजी  संस्थाओं  की

 और से  कोई  मांग  नहीं  की  गई  है  ।  यदि योजना  के  अन्तर्गत  सन्‌  १९५२  में  उत्तर

 पजाब  तथा  बम्बई  में  हि  गये  २५  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  हो  जायेंगे  ,  तो  एक

 नलों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :  टेलिफ़ून  एक्सचेंज  के  स्थापित  किये  जानें  की

 उत्तर  प्रदेश  १९०
 प्रस्थापना  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 बिहार  १०५  प्रौढ़  असैनिक  प्रशिक्षण  योजना

 पंजाब  ११८
 ६४२.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्य

 बम्बई  १८
 श्रम  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 :

 उन  व्यक्तियों  की  संख्या  जो  ३१
 ताल्लुक़  दाखा  पोस्ट  आफ़िस

 कन  कान  )  १९५२  को  प्रौढ़  असैनिक  प्रशिक्षण

 योजना  के  अंतगर्त  प्राविधिक  तथा  व्यवसायिक
 ६४१.  श्री  एस०  सी०  क्या

 प्रशिक्षण प्राप्त  कर  रहे

 संचरण
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 उसी  तिथि  को  कितने

 ताल्लुक़  शाखा  पोस्ट  आफ़िस  विस्थापित  प्रशिक्षण  योजना  के

 में  कब  टेलिफ़ून  कनैक्शन  अन्तर्गत  प्राविधिक  तथा  व्यवसायिक  प्रशिक्षण

 प्राप्त कर  रहे  तथा

 क्या  जनता  टेलिफ़ून  का  लाभ  कितने  विस्थापित  व्यक्ति  तथा

 उठाती  किन  किन  राज्यों  में  इस  समय  दिक्षाधीनों

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  टेलिफ़ून  की  की  भांति  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ?

 लाइन बार  बार  बिगड़  जाती
 श्रम  मंत्री  ato  ato  :

 यदि  तो  इसे  ठीक  करने  के  लिए  ७९९९  i

 सरकार  कार्यवाही  कर  रही  तथा  २४३३

 क्या  सरकार  ताम लक  नगर  में  उत्तर  प्रदेश  में  ३७५  और  पश्चिमी

 बंगाल  में  ३२०  } निजी  व्यक्तियों  तथा  दलों  को  टेलिफ़ून

 कनैक्शन  देने  की  प्रस्थापना  करती  है
 ?

 तीसरी  श्रेणी  के  यात्रियों  को  सुख  सुविधायें

 संचरण  उपमंत्री  राज
 :  ६४३.  श्री  एम०  एल०

 त्रिवेदी  :  क्या

 २९  PKR  ।
 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 जी  att
 वह  सुख  सुविधायें जो  tay

 में
 =

 जी  परन्तु  अक्तूबर  के  अन्तिम  सन्‌  १९४७  से  दी  गई

 सप्ताह तथा  नवम्बर  १९५२  के  प्रथम  सप्ताह  सन्‌  १९४७  से  पूर्व  तीसरी  श्रेणी

 में  चार  बार  गड़बड़ी  हुई  थी  और  इसका  कारण  के  यात्रियों  को  जो  सुख  सुविधायें  प्राप्त  थीं

 अधिकतर  जानबूझ  कर  चीनी
 के

 बने
 उनकी  तुलना  में  और  क्या  नई  सुख  सुविधायें

 तर्कों  का  तोड़  डाला  जाना  AT  |  उनको दी  गई  तथा

 यह  ,  मामला  स्थानीय  पुलिस  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  तीसरी

 अधिकारियों  में  लाया  गया  है  ।  श्रेणी  के  यात्रियों
 के

 लाभ  तथा  सुविधा  के
 लिए

 182  1.3.0.



 १८७९  लिखित  उत्तर  २०  जमा  १९५ है  लिखित  उत्तर  १८८०

 किन  सुधारों  के  किये  जाने  की  प्रस्थापना  तार  के  पते

 की  गई  है  ?  क्या Gey  डा०  रास  सुलग

 संचरण  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 रेल  यातायात  उपमंत्री  (att

 =  (  क  और  रेलवेज  क्या  अंग्रेजी  की  भांति  देवनागरी

 लिपि  में  भी  तार  के  संक्षिप्त  पते  पं जो बद्ध
 में  सन्‌  १९४७  से  जो  सुविधायें  दी  गई  हैं

 उनको  बतलाने  वाला  एक  विवरण  सदन  पटल  कराने  की  कोई  सुविधायें  विद्यमान  तथा

 पर
 रखा  जाता  है

 ।  परिशिष्ट  यदि  तो  क्या  पंजीयन  की

 ba  ,  अनुबन्ध  संख्या  ३९  |  दरें  अंग्रेजी  जेसी  ही  हैं  ?

 संचरण  उपमंत्री  राज  : प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  की

 अवधि  में  यात्री  सुविधाओं  पर  प्रत्येक  वर्ष  जी

 तीन  करोड़  रुपये  व्यय  करते  चले  जाने का
 जी  हां  ।  यदि  एक  ही  संक्षिप्त

 विचार  काय  की  विस्तृत  रूपरेखा  पता  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  दोनों  के  लिए

 बद्ध  कराया  जाये  तो  देवनागरी  में  पंजीयन परामशंदात्री  समिति  की  सुविधा

 उपसमिति  के  परामर्शानुसार  निश्चित  की  कराने  का  अतिरिक्त  व्यय  सामान्य-शुल्क  को

 जा  रही  थी  और  भविष्य  में  उनका  निश्चयन
 एक  चौथाई है  |

 स्थापित  की  जाने  वाली  उपभोक्ता  समिति  देशी  जड़ी
 बूटियां

 के  परामर्दानुसार  किया  जाया  करेगा  ।  ६४६.  श्री  जज वाड़े  :  स्वास्थ्य

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगी  कि  क्या

 तिल  का  उत्पादन  सरकार  ने  चोपड़ा  समिति  के

 क्या
 नुसार  उन  देशी  जड़ीबूटियों  के  जो  देश  में

 ६४४.  डा०  राम  सुभग  सिंह  ;
 सर्वत्र  पाई  जाती  परिमाप  का  काय  प्रारम्भ

 ara  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे
 कर  दिया है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री

 क्या  तिल  के  उत्पादन  में  लगी  :  एक  विवरण  सदन  पटल
 पर

 सखा

 भूमि
 के  क्षेत्रफल  में  ह स  १९५२-५३  में  जाता है  ।

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध

 गत  वर्षों  के  आंकड़ों  की  अपेक्षा  कोई  वृद्धि  हुई  संख्या  ¥o|

 रेलवे  की  भूमियां

 यदि  तो  भूमि  का  बढ़ा  हुआ  ६४७.  श्री  क्या  रेल  मंत्री

 क्षेत्रफल  कितना  तथा  यह  बतलाने की  करेंगे  :

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  श्रेणी  क
 क्या  उत्पादन  भी  बढ़  गया  है  ?

 की  भूमियों  को  रेलवे  कर्मचारियों  को  पट्टें

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :  पर  दिये  जाने  सम्बन्धी  प्रणाली  हाल  ही  में

 (a)  जी  कोई  ०.४  प्रतिशत  ।
 कुछ  बदल

 दी
 गई  यदि  तो  क्यों

 ;

 RR_o00  एकड़  के  लगभग  ॥
 क्या  यह  तथ्य  कि  राजस्व

 अधिकारी  रेलवे  कर्मचारियों  के  जो  कि  उनका

 (7)  जी  १०,०००  टन  |  बहुत  दिनों  से  उपयोग  कर  रहे  दखल  के



 १८८१  लिखित  उत्तर  २०  द  १९५३  लिखित  उत्तर  १८८२

 अधिकार  की  उपेक्षा  करके  इन  भूमियों  को  मौसम  में  बीच  समुद्र  में  जहाज़ों  पर  सवार

 नीलाम  कर  रहे  तथा  होने
 की

 सुविधा  देने  के  हेतु  रक्षात्मक

 वाही  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को
 (7)  क्या  इन  नवीन  परिवर्तन  के  सम्बन्ध

 में  कोई  प्रतिनिधान  प्राप्त  हुए  और  यदि  प्रतिनिधान  प्राप्त  हुए  थे  ?

 तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?  यदि  तो  इस  मामले में

 तथा  यातायात  उपमंत्री  कार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 अलग  दन  :  सन्‌  १९४२-४३  से  रेल  यातायात  उपमंत्री  (att

 चली  आ  रही  प्रणाली
 में  हाल  ही  में  कोई  :  जी  हां  ।  ६  जनवरी

 वर्तन  नहीं  किया  गया  हैं  ।  को  दो  देशी  जोकि  यात्रियों  को  किनारे

 रेलवे  द्वारा  राज्य-सरकारों  को  दी  से  जहाज़  तक  ले  जा  रही  दृश्यता  की

 कमी  तथा  अचानक  ही  तूफ़ानी  मौसम  हो  जान गई  अस्थायी  अतिरिक्त  रेलवे  भूमि  को  कृषकों

 को  पट्टे  पर  दिये  जाने  का  कार्य  कुछ  मामलों
 के  कारण  ,  खुले  समुद्र  में  बह  गई  थीं

 उन
 को  बिना  किसी  प्रकार  की  जीवन  हानि में  राजस्व  अधिकारियों  क्वारा  सार्वजनिक

 अधिसूचना  निकाल  कर  तथा  नीलाम  करके  हुए  बड़ी  हिफ़ाज़त  &  वापस  खींच  लाया

 एसे  मामलों में  रेलवे
 गया  था  |

 किया जा  रहा  है  ।

 कर्मचारियों  अथवा  अन्य  कृषकों  को  कोई  भी  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि

 गत  सामान  के  कोई  ५०-६०  बंडल  पानी  में
 दस् लील कारी  अधिकार

 न
 दिये  जाते  हैं  और

 न

 वह  प्राप्त ही  होते  हें  गिर  पड़े  थे  ।  इस  प्रकार  नष्ट  हुई  सम्पत्ति

 मूल्य  ज्ञात  नहीं  है  ।
 भाग  के  सम्बन्ध में  दि

 गये  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न
 जी  हां

 उत्पन्न ही  नहीं  होता  है  ।
 कच्छ  सामान्य  पत्तन

 कच्छ  और  मांडवी  के  बम्बई  जान  वाले  यात्री  नियमों  के  जिनमें  ऐसी  देशी  नावों

 को  उनके  समुद्रगम्या  होने  योग्य का  लाइसेंस
 ६४८.  शनी  क्या

 देने  तथा  सुरक्षात्मक उपकरणों  के  पर्याप्त
 यातायात  मंत्री  यह  बतलान  की  कृपा  करेंगे

 मात्रा  में  रखे  जाने  का  प्रावधान  किया  गया
 कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  कच्छ  और  मांडवी

 दीघा  ही  लागू  किये  जाने  की  wea  है  ।

 के  बम्बई  को  जाने  वाले  बहुत  से  जोकि
 इस  अन्तरिम काल  के  लिए  प्रावधान

 सरस्वती  जलयान  पर  सवार  होना  चाहते
 करने  के  हेतु  ,  कच्छ  के  मुख्य  आयुक्त

 १९५३  के  प्रथम  सप्ताह  में  तूफ़ानी
 देशी  नावों  को  लाइसेंस  दिये  जाने  ,  उनकी

 मौसम  तथा  दृश्यता  के  कम  होने  के  कारण  नौगम्यता  की  जांच  किये  उनकी  क्षमता

 देशी  नावों  में  पांच  मील  तक  समुद्र  में  बह  गये
 मालूम  किये  जाने  इत्यादि के

 सम्बन्ध  में  तथा
 थ े?

 जल  पुलिस  द्वारा  समस्त  यातायात  के

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  इस  दुर्घटना  त्रित  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  प्रशासनिक
 में  यात्रियों  की  कोई  ७५,०००  रुपये  के  मूल्य

 सूचनायें जारी  करने  वाले  हैं  इसके
 की  सम्पत्ति  नष्ट  हो  गई  थी  ?

 रिक्त  तूफ़ानी  मौसम  में  सहायता  देने  के  लिए

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  इस  प्रकार  की  एक  जलयान को  क्रय  करके  मांडवी में  रखन

 दुर्घटनाओं को होने से रोकने को  होने  से  रोकने  तथा  तूफ़ानी  की  भी  प्रस्थापना  की  गयी  हू  ।
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 रेलवे  के  सामान  का  वर्गीकरण
 बैठक  में  चर्चा  की  गई  थी  |  उस  बैठक  में

 ६४९.  श्री  क्या  रेल  मंत्री  इस  विषय  पर  की  गई  विभिन्न  सिफारिशों

 धन  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  पैराम्बुर
 पर  की  जाने  वाली  कार्यवाही  को  भाग

 में  रेलवे  के  सामान  के  बेकार  तथा  कार्य  के  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  उत्तर  को  निर्दिष्ट

 अयोग्य  घोषित  करने  का  कार्य  भांडार
 विवरण  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया

 ि
 ।

 कारी
 करता  है  अथवा  यह  निश्चय  करने  के

 भारतीय  नौपरिवहन  समनच्रायों  हारा  ले

 लिये
 कि

 कौन  कौन  सी  वस्तुयें  रही  हो  गई  हैं
 जाया  गया  माल

 अथवा  नहीं  कोई  पद  है  जिसके  सदस्यभोंडार

 मैकेनिकल  अधिकारी  तथा  ६५१.  श्री  इय्यन्तो  क्या  यातायात

 परीक्षा  अधिकारी  हँ  ?  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय

 समुद्र  तट  के  सहारे  भारतीय  नौपरिवहन
 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री

 सेवायों  द्वारा  ले  जाये  गये  माल  की  प्रतिशतता
 अलग  :.  एक  स्थायी  परिमाप

 कया  ॥  तथा  विदेशी  समवायों  द्वारा  ले  जाये
 जिसके  सदस्य  भांडार  अधिकारी  तथा

 गये  माल  की  प्रतिशतता क्या  है  ? इंजीनियरिंग  तथा  लेखा  विभागों  में

 से  प्रत्येक  का  एक  एक  अधिकारी  होते  रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री

 उन  वस्तुओं को  छांट  कर  अलग  करती ह  अलग दान )
 :  सन्‌  १९५२  में  भारतीय  समुद्र

 जिनको  नष्ट  कर  देना  अभिप्रेत  होता  है  ।  तट  के  सहारे  सहारे  जाने  वाले माल  का  ९६

 प्रतिश्त  भाग  भारतीय  नौपरिवहन  समवायों
 फ़स्ल  तथा  मिट्टी  विभाग  की  सिफारिशें

 ६५०.  att  चि ना रिया
 द्वारा  तथा  गेट  ४  प्रतिशत  भाग  विदेशी

 क्या
 नौपरिवहन सेवायों  द्वारा  ढोया  गया  था  | खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 सन्‌  १९५३  में  अब  भारतीय  सेवायों

 करेंगे  फसल  तथा  मिट्टी  विभाग  की  मार्च
 ने  तटीय  व्यापार  की  ९९  १/२  प्रतिशत  से  भी

 १९५२  में  हुई  बैठक  में  की  गई  सिफ़ारिशों
 अधिक  भाग  ढोया है  |

 जहां  तक  उनका  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार

 दिल्‍ली  में  छोट

 = ह
 सीमा  तक  कार्यान्वित  कर  दिया  गया

 f
 g

 ६५२.  श्री  गिडवानी  :  क्या

 क्या  कृषि  कार्य  के  यंत्रीकरण के  संचरण  मंत्री  यह  बतलाने  की  HoT  करेंगे  कि

 विषय  पर  विचारविमर्श  किया  गया  दिल्‍ली  में  छोटे  डाकख़ाने  की  कुल
 संख्या

 और  यदि  हो  किनके  द्वारा  किया  गया  था  कितनी है  ?

 तथा  उनके  परिणाम  क्या  निकले  ?
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  उनमें से

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  )  :  अधिकांश  के  स्थान  बहुत  सन्तोषजनक  है  ?

 एक
 विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  संचरण  उपयंत्री  राज  वह  :

 थे  परिशिष्ट  ६  अनुबन्ध  संख्या  ४१  )  c  इसमें  नई  दिल्‍ली  के  ५०  छोटे

 ्
 2  |

 तक  ट्रैक्टरों  वारा  काम  किये  जाने  का  सम्बन्ध  इनमें  से  २४  डाकखानों  की  ad-

 ड  एक  विषय  था  जिस  पर  सन  १९५२  में  मान  इमारतों  को  पर्याप्त  नहीं  समझा  जाता  ।

 इन्दौर
 में  हुई

 काल
 तथा  मिट्टी विभाग  की  स्वयं  विभागीय  इमारतें  बनाकर  अथवा
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 पर  लेकर इमारतों  को  किराया  क्या  यह  तथ्य  है  कि  कई  राज्यों

 अवस्था  को  सुधारने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  में  इन  श्रेणियों  के  नगरपालिका  कर्मचारियों

 को  कार्मिक  संघ  अधिनियम  तथा  अन्य  श्रम
 की  गई  है  ।

 सवाल  बेक  आफ़  इण्डिया  के  orf ी  मेचारितों  सम्बन्धी  अधिनियमों  से  अपर्वाजत  कर  दिया

 गया  है  और  इस  कारण  उनको  भारत  सरका को  ला  भांड
 द्वारा  गई  श्रम  अधिनियमों  सम्बन्धी

 ५३.  श्री  तुषार  क्या

 सुविधा  तथा  '  अन्य  कल्याणकारी  उपबन्धों
 श्रम  मंत्री  यह  बतलाने  की  HAT  करेंग

 का  लाभ  नहीं  मिलता है
 ?

 क्या ag  तथ्य  है
 फि  सन्टर ठ

 बेक

 आफ़  इंडिया  ने  अपने  कर्मचारियों को  दिय

 श्रम  मंत्री  वी०  वी ०  (

 और  मेहतर  और  भंगी  जैसे
 जाने  वाले  लाभांश  में  कटौती  कर  दी  हूँ  ,  यदि

 लिका  कर्मचारी  भारतीय  कार्मिक  संघ  अधि
 तो  लाभांश  की  सामान्य  दर  क्या  थी  और  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  तथा

 कितनी  कटौती  की  गई  हो
 ?

 न्यूनतम  wat  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आते

 क्या  सरकार  को  विदित  हे  कि  इस
 @  |  अन्य  श्रम  सम्बन्धी  क़ानून  ,  जसे  खात

 कठौती  से  कर्मचारी  वहुत  क्षुब्ध  हो  गय  Q:3  फ़ैक्टरी  केवल  विशेष

 तथा
 प्रकार  के  कमंचारियों पर  ही  लाग  होते  हैं  ।

 लाभांश  दर  में  की  गई  कठौती  को
 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं

 हैं  कि  इन  श्रेणियों  के  नगरपालिका  करमें पुनः  दिलाये  जाने  सुनिश्चित करने  के

 लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  की  चोरियों को  इन  श्रम  सम्बन्धी  अधिनियमों

 पना  कंरती हे  ?  के  लाभों  से  वंचित  किया  जाता  है  ।  सुचना

 श्रम  मंत्री  ato  ato  :  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  की  जा  रही  है  और

 यथासमय  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  । पिछले  कुछ  वर्षों  में  बेक  तीन  सहीन  के  वेतन

 के  बराबर  लाभांश  देता  रहा  अब  सन  त्रिपुरा  से  भूमि  की  अवाप्ति

 १९५२  से  उसने  उसे  घटाकर  दो  महीनों  के
 ६५५.  श्री  बीरेन  दत्त  क्या

 वेतन  के  बराबर  कर  दिया  हैं  ।
 यातायात  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 बैक  के  कर्मचारियों  की  ओर  कि  त्रिपुरा  राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी

 सरकार  को  प्रतिनिधान प्राप्त  हए  ह  ।  fam  af  खोआई

 समस्त  wet  पर  पिच  किया  कजछड़ा  और  उदयपुर-अगरतला  सड़कों  को

 जा  |
 बनाने  के  लिए  अवाप्त  की  गई  हे  अथवा

 अधियाचित की  गई  है  ?
 नगरपालिका  के  रुम चारो

 जो  कृषक  इन  भूमियों  पर  से
 ६५४,  पी  रामानन्द  दास

 निष्काषित  fea  गये  ह  उनको  क्या
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 पूर्ति दी  गई  हे
 ?

 कि  क्या  नगरपालिका के  मेहतर  भंगी  इत्यादि

 कर्मचारी  भारतीय  कार्मिक  संघ  अधिनियम
 यदि  उपरोक्त  भाग  का

 तथा  भारतीय  श्रम  विवाद  अधिनियम  अथवा  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  सरकार  उस

 के  किन्हीं  अन्य  श्रम  सम्बन्धी  अधिनियमों  पूर्ति  को  कब  तथा  किस  दर  से  देने  की  प्रथा

 के  अंतगर्त आते  हू  ?  पना  करती  है
 ?
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 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  तो  क्या  उसने  रेलवे  की
 ~

 अलगे दन  )
 नदी  प्रदर्शनी  के  सिले  म +  अपनी

 रंग  तथा  tha  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  का सड़क  के  बनाने  के  लिए  हाल  ही  में  अभियाचित

 की  गई  भूमि  की  छोटी  सी  पट्टी  के  वर्णन  किया  था  ?

 केवल  Cog  एकड़
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  बिना  किसी

 ary सड़क  के  लिए  अवाप्त की  गई  है  |  प्रकार  के  मूल्य वेदन  पत्र  आमंत्रित  किये  अथवा

 उदयपुर-अगरतला  सड़क  कोਂ  निर्माण  तो

 बहुत  पहले  ही  हो  चुका  था  और  हाल  ही  में
 अपने  किसी  बुलेटिन  में  अपनी  आवश्यकताओं

 का  हाल  बताये  बिना  ही  कोई  चालीस  हजार
 उसके  लिए  कोई  भूमि  अवाप्त  नहीं  की  गई  हे  ।

 रुपये  के  मूल्य  का  माल  एंग्लो-डच  पेन्ट  विकास

 अभी  तक  कुछ  नहीं  ।  >.
 खरीदा गया  है  ?

 क्षतिपूर्ति  at  भुगतान  भूमि

 अवाप्ति  न्यायालय  द्वारा  क्षतिपूर्ति की  दर के
 यदि  उपरोक्त  भाग  का

 उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  मूल्य वेदन  पत्रों
 निश्चित  कर  दिये  जाने  के  बाद  किया

 को  आमंत्रित  करने  की  सामान्य  प्रणाली  को
 जायेगा  ।

 त्याग  देने  के  क्या  कारण  थे  ?

 छोटी  सिचाई  योजनायें
 रेल  उपमंत्री

 ६५६.  श्री  जनादेश  क्या
 अल  पान  जी  हां  बुलेटिनों  से

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  और  अत्यधिक  के  अवसर  पर  सीमित  संख्या  में

 मूल्य  वेदन  पत्र  आमंत्रित  करके  |

 सन्‌  १९५२-५३  में  केन्द्रीय
 क्योंकि  आवश्यकताएं

 कार  द्वारा  भारत  के  विभिन्न  राज्यों  को  छोटी
 अत्यधिक  जरूरी  प्रकार  की  थीं  ।

 सिंचाई  योजनाओं  के  fou  स्वीकृत  की  गई
 जी  नहीं  ।

 तथा

 ~  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 सन्‌  १९५२-५३  में  हैदराबाद

 राज्य  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  रेलवे  के  वा ताव स्थापित  यात्री  डब्बे

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :  aud.  Sto  असीन  :  क्या

 RPO.  लाख
 रुपये  का  ऋण  और  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 RoRVR  लाख  रुपये  का  अनुदान  |  भारत  में  बनाये  गये  वा ताव स्थापित  यात्री

 ७९  लाख  रुपये  का  ऋण  ।  SOF  ah  ग  बनाने  का  मूल्य  क्या  है  ?

 रेलवे  इत्यादि  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  इस  प्रकार  के  कितने
 a

 अपेक्षित  भंडार  यात्री  डब्बे  तैयार  हो  गये  ं
 ?

 ६५७.  श्री  प० |  एस०  दुबे  क्या  किन्ही  और  प्रकारों
 के  यात्री

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  डब्बे  भारत  में  बनाये  गये  और  यदि

 कि  क्या  उत्तरी  रेलवे  अपनी  खरीद  तो  अब  तक  बनाये  गये  यात्री  डब्बों
 की  कुछ

 यकताओं  के  सम्बन्ध  में  कोई  पाक्षिक  संख्या  तथा  प्रत्येक  प्रकार  के  यात्री  डब्बों  का

 टिन  प्रकाशित करती  ह  ?  निर्माण  परिव्यय  ?
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 प्रत्येक  प्रकार  के  यात्री  डिब्बे  के  हू  दरा बाद  को  दिया  गया  चावल

 निर्माण  पर  होने  वाले  सम्पूर्ण  परिव्यय  का  ६५९.  पीएच  जो०  विश्व

 कितना  प्रतिशत  भाग  देश  में  बने  अतिरिक्त  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  सन्‌  १९५२  में

 भागों  पर  व्यय  किया  जाता  है  ?  =
 ट्रै दरा बाद  राज्य में  आयात  की  गई  चावल की

 सम्पूर्ण  परिभाषा तथा  स्वयं  राज्य  में  ही  उगाई
 रेल  यातायात  उपमंत्री

 गई  विवि  की  सम्पूर्ण  परिमात्रा  को  बतलाने
 )  बड़ी  लाइन--  की  कृपा

 छोटी  लाइन--  रुपये  |

 सन्‌  १९५३  के  लिए  उक्त  राज्य

 की  चावल  सम्बन्धी  आवश्यकतायें क्या  हैं ३१-३-१९५१  को  १६

 थे  ।  उसी  समय  से  २९  का  बनाना  प्रारम्भ  और  केन्द्र  द्वारा  कितनी  मात्रा  दी  जायेगी  ?

 कर  दिया  गया  यह  सब  मिलाकर  ४५  होते  क्या  अन्य  खाद्य  पदार्थों  के  सम्बन्ध

 यह  सभी  भारत  ही  में  बने  हुए  हैं  |  में  हैदराबाद  राज्य  आत्म-निर्भर
 है

 !

 जी  रेलवे  वकंशापों  में  विभिन्न  खाद्य  तथा  कृषि  squat  एम०

 वी०  :  १८,०००
 प्रकार  के  रेल  डिब्बों  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 हू  और  उन  पर  परिव्यय  वर्ष  प्रति  वर्ष  किस्मों
 और  हँ  G0,000  टन  |

 के
 अनुसार  तथा  बनाये  जाने  वाले  वर्ष के  हैदराबाद  के  लिए  सन्‌  १९५३

 आंकड़ों  के  अनुसार  भिन्न  भिन्न  है  ।  कुछ  के  लिए  २०,०००  टन  चावल  का  अत्यंत

 विशिष्ठ  प्रकारों  के  लिए  आजकल  का
 निश्चित  किया  गया  पर  उसने  0,000

 मानित  मूल्य  इस  प्रकार  हैं
 :

 टन  की  मांग  की  केन्द्र  इस  मांग  को  पुरा

 करने  का  प्रयत्न करेगी

 दूसरी  श्रेणी  का  डिब्बा :

 १,  9,000  रुपये  जी  att

 १,०२,०००  रुपये  रेलवे  सम्बन्धी  दावे

 तीसरी  श्रेणी  का  डब्बा  :
 ६६०.  श्री  एच०  जी०

 बड़ी  लाइन
 १७,००  रुपये

 ९०,०००  रुपये
 क्या  रेल  मंत्री  उन  दावों  की  सम्पूर्ण  संख्या

 तथा  उनकी  कुछ  रक़म  बतलाने  की  कृपा

 वर्ष  प्रति  वर्ष  काम  में  लाये  जाने  वाले
 करेंगे जो  सन्‌  १९५२  में  हैदराबाद राज्य  की

 सभी  प्रकार  के  यात्री  डिब्बों  की  सम्पूर्ण  संख्या
 छोटी  क्राइम  पर  ले  जाये  जाने  वाले  सामान

 के  सम्बन्ध  में  सूचना  भारतीय  रेलवे
 के

 के  यातायात
 में  हुई  हानि  के  सम्बन्ध  में  दावा

 विभाग  को  प्रेषित  किये  गये  थे  ?
 सम्बन्ध  में  रेलवे  परिषद्‌  की  fete  के  भाग

 १  के  अध्याय  ४  में
 दी

 गई  इस  रिपोर्ट
 की  उन  में  से  कितने  उनके

 प्रतियां  सदन  के  पुस्तकालय में  उपलब्ध  हैं  ।  मूल्य  सन्‌  १९५२  में  निर्णीत  हुए  और

 कितने  मामले  अभी  विचाराधीन  हैं  ?

 रेलवे  वर्कशापों में  बनाये  गये

 यात्री  डिब्बों  के  निर्माण  व्यय  का  ९०  प्रतिशत  सन्‌  १९५१  की  तुलना  में  उक्त  वर्ष

 भाग  इसी  देश  में  बने  अतिरिक्त  भागों  पर
 में  दावों

 की
 संख्या  में  क्या  कोई  वृद्धि हुई  है

 व्यय  किया  जाता  है  ।  अथवा कमी  हुई  है  ,
 और  यदि

 हां
 तो  कितनी ?



 १८९१  लिखित  उत्तर  २०  ATE  १९५३  लिखित  उत्तर  १८९२

 रेल  तथा  यातयात  उपमंत्री  संस्थाओं  को  रेलवे  के  माल  डब्बे  दिये  जाने  के

 अलगेशन )  सन्‌  १९५२  में  प्राप्त
 सम्बन्ध

 में  कोई  प्राथमिकता  दी  गई  तथा

 हुए  दावों  की  कुल  संख्या  १८०३  थी

 और  उनका  मूल्य  CE, KY  रुपये  था  |
 तो  उक्त  संस्थाओं  को

 ठीक  समय  पर  माल  के  डब्बे  देने  के  सम्बन्ध में

 सन्‌  १९५२  में  निर्णीत  किये  गये  सरकार  द्वारा  क्या

 दावों  की  संख्या  १७०४  थी  और  उन  का  मूल्य  की
 गई  है

 ?

 २,३०,३००  रुपये  था  |  सन्  १९५२  के

 रेल  यातायात  उपमंत्री

 अन्त  पर  बच  रहे  दावों  की  संख्या  ९९  थी  ।
 केन्द्रीय  रेलवे  में  इस

 गत  वर्ष  की  तुलना  में  सन्‌  १९५२  प्रकार  के  यातायात  के  लिए  किसी  भी  संस्था

 में  प्राप्त हुए
 दावों  की  संख्या  में  १४३  की  वृद्धि  विद्रोह  के  प्रति  किसी  प्रकार  की  वरीयता  का

 re  कोई  व्यवहार  नहीं  किया  गया  हैं  ।  परन्तु

 कालका  और  जगा धरो  के  रेलवे  विलापों  पश्चिमी  रेलवे  पर  स्थित  स्टेशनों से  बम्बई

 से  सामानों  की  चोरी  सरकार  द्वारा  परिपोषित  ऐसे  यातायात  को

 द्द्श  प्रो  डी०  सी०  शर्मा :  क्या  इमारती  लकड़ी  को  बुक  कराने  वाले  विभागों

 के  लिए  नियत  अभ्यंशों  की  सीमाओं  के  अंतगर्त

 रेल  मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 वरीयता  देकर  चाल  किया  जाता  है  ।

 सन्‌  १९५२  में  कालका  और

 जगाधरी
 के  वकंशापों से चुराये गये से  चुराये  गये

 विशेष  प्रकार  के  carat  की  मांग

 सामानों तथा  वस्तुओं  का  तथा  को
 इस  प्रकार के  स्टाक  की  कमी  होने के  कारण

 पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  विशेष  प्रकार  के
 इस प्रकार  की  चोरी  को  रोकने

 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?
 स्टाक  की  प्रदाय  को  बढ़ाने  के  लिए  सभी

 संभव  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 तथा  यातायात  उपमंत्री
 चारा

 ठगे दान  )  कालका  वर्कशॉप :

 ६६३-  सेठ  गोविन्द  क्या  खाद्य २५०  जगाधरी  वर्कशाप  :  कुछ  नहीं

 गये  सामान  का
 पता  लगा  लिया  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 गया
 चारे  के  उत्पादन में  सन  34R

 वकंशापों  के  दरवाज़ों  पर  पहरा
 में  लगी  समस्त  भूमि  का  एकड़ों  में

 चौकी  का  प्रबन्ध  और  भी  अच्छा  कर  दिया
 क्या  यह  गत  वर्षों  की  तुलना  में

 गया है  कम  तथा

 बम्बई  की  बन  श्रमिक  संस्थायें
 यदि  हां  तो

 इस
 के  कारण

 ?

 ६६२.  श्री  नट वाडकर  :  क्या  रेल  मंत्री
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  :  _\  >
 (  क  अपेक्षित  सूचना  राज्य

 क्या  बम्बई  राज्य  के  आदिवासियों  कारों  में  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।  और  प्राप्त

 के  कल्याण  हेतु  कार्य  करने  वाली बन  श्रमिक
 होने  पर  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 ।
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक  कार्यवाही



 संसदीय वाद  विवाद

 (  भाग  (ata  और  उत्तर  से  अश्व  कार्यवाही  )

 शासकीय
 a —  nl a nr  टाटा mms

 @So9  १९०८

 हो  गई  थी  कि  हर  साल  इस  चीज़  को  दुहराया

 लोक  सभा
 जाये  ।  लेकिन  मुल्क  में  भ्रमर  तालीम  ज्यादा

 तेजी के  साथ  फैलानी है  तो  इस  का  सामान
 २०  १९५ रे

 क नाणणाकणाणयण  कहां  से  ७  इस  पर  गौर  करने  की  जरूरत

 सदन  की  बैठकਂ  दो  समवेत  हुई  नहीं  समझी  जाती  ।  मेरा  भी  यह  काम  हो

 गया  था  कि  में  हर  साल  गवर्नमेंट  की  मुश्किलों महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  यासीन

 प्रशन  कौर  उत्तर  को  दुहराता  था  शर  यह  कहता  था  कि  स्कीमें

 भाग  १)  मौजूद हें  ।  गवर्नमेंट की  तरफ  से  कोई  कमी
 ee  ey  नहीं  लेकिन  जब  तक  सामान  न  हो  हमारे

 3-8  Ho  qo  कदम  तेजी  के  साथ  नहीं  बढ़  पके  |

 अनुदान
 की  मांगें  मुझे  खुदी है  कि  इस  सालਂ  मेरे  दोस्तों ने  वह

 मांग  संख्या  मंत्रालय  em  इख्त्यार  नहीं  किया  ।  शायद  पिछले  बरस

 मांग  संख्या  §¢--GuUdes  जो  में  ने  उन  से  भ्रमित  की  थी  वह  उस  का
 मांग  संख्या  वैज्ञानिक  विभाग

 हैकि जो  कल मेंने  देखा ।  मेंने  उन्हें  तोबा
 मांग  संख्या  o—faatr

 दिलाई थी  कि  इस  बारे  में  इतना  गैर
 मांग  संख्या  मंत्रालय के  अंतर्गत

 प्रवीण  विभाग  तथा  व्यय  इल्लाजीकल--नहीं  होना  बहर  हाल

 मांग  संख्या  १  मंत्रालय  का  पूजी  व्यय  कल  बहस  के  दौरान  में  चन्द  बातों  की  तरफ

 उपाध्यक्ष  महोदय  शिक्षा  मंत्रालय  जो  बाज  दोस्तों  ने  इशारा  किया  है  उन  के

 सम्बन्धी  अनुदानों  की  मांगों  पर  अग्रेतर  मुताल्लिक़  में  मुख्तसिर  तौर  पर
 चन्द  बातें

 कहुंगा  |
 चर्चा  जारी

 होगी
 ।

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  इस  चीज़  पर  तवज्जोह  दिलाई  गई  कि

 अनुसंधान  मंत्रो  :  जनाब  त्  =  ba  a
 है  पेट

 पिछले  पांच  बरसों  में  जब  कभी  बजट  की  बहस  गवर्नमेंट  की  भी  इस  बारे  में  जिम्मेदारी  है
 का  मौक़ा  राया है  तो  हाऊस के  दोस्तों  ने  और  सेंट्रल  गवर्नमेंट यह  कह  कर  कि  यह  स्टेट

 एक  खास  ढंगਂ  इख्त्यार किया  है  |  वह  महसूस  सबजेक्ट  है  भ्र पनी  जिम्मेदारी  से  बरी  नहीं हो

 करते  थे  कि  तालीम  का  मुश् नाम ला  एक  जा  सकती  ।  यह  बिल्कुल सही  है  ।  मुझे  इस  से
 यत  मुआमला  इसलिए  इस  पर  बहस  पुरा  इत्तफाक है  ।  प्र ौर अगर  गवर्नमेंट  को  इस

 जरूर  होनी  चाहिये  ।  फिर  सब  से  ज्यादा  साफ
 से  इत्तफाक न  होता  तो  ae  जाहिर है  कि

 बात  जो  उन  के  सामने  थी  वह  यह  थी  कि  पिछले  चार  पांच  बरस  के  प्रकार  वह  कदम  न

 मुल्क  में  जहालत  फली  हुई  है  |  बीसਂ  परसेंट  उठाये  जाते  कि  जो  गवर्नमेंट  ने  उठाये  हैं  ।

 से  ज्यादा  लिटरेसी  नहीं  है  ।  ऐसी  हालत  में  यकीनन  बेखबर  न  होंगे  कि  में  ने  एजूकेशन

 ज्यादा  से  ज्यादा  तालीम  का  काम  होना  मिनिस्ट्री  का  चार्ज  लेते  हो  पहला  काम
 यह

 चाहिये  कौर  तेजी  के  साथ  तालीम  को  फैलाना  किया  था  कि  इबतिदाई  तालीम  के  लिए  खेर

 चाहिये  |  इसलिए  यह  भी  एक  SLSR  चीज ना  कमेटी  बिठाई  थी  ।  कमेटी इस  लिए  बिठाई

 287  PSD



 १९०९  अनुदान  की  मांगें  २०  मार्चे  १९५३  अनुदान  की  मांगें  १०

 गई
 थी  कि

 जहां  तक  इब्तिदाई  तालीम
 का  रों  की  तनख्वाह  जाकर  किया  कि

 ताल्लुक  है  वह  पूरे  मैदान  का  सर्वे  करे
 टीचरों को  तनख्वाह मिल  रही  है  वह

 उस  के  बाद  बतलाये  कि  कम  से  कम  जमाने  में  हुए  कम  है  और  इस  का  इन्तजाम  होना

 किस  तरह  हम  इब्तिदाई  तालीम
 को  यूनिवर्सल  चाहिये  ।  ठीक  है  इन्तजाम  होना  चाहिये

 और  कम्पलसरी  कर  सकते  हे  ।  चुनांचे  शर  जहां  तक  सेंट्रल  गवर्नमेंट  का  ताल्लुक  है

 आप
 को  मालूम  है

 कि
 पूरी  पूरी  तेजी  के

 साथ  dea  गवर्नमेंट  ने  एक  दिन की
 भी  ताखीर

 उस  कमेटी  ने  काम  किया  दौर  एक
 बरस

 के  )  नहीं की  है
 |  ary  को  मालूम  है  कि

 बाद
 रिपोर्ट

 पेश  की
 ।

 फिर  नेपाल  सन्‌  PEvs  में  सैंट्रल  गवर्नमेंट  ने  दिल्ली  और

 कल्पित  हमारा  रास्ता  न  रोकतीं  श्र  हम  अजमेर  में  वह  तनख्वाह  मंजूर  कर  ली  कि

 जिस  की  सितारिया  पे  कमीशन  झ्रायोग ) रुपया  का  इन्तजाम  कर  सकते  तो  जाहिर  है

 कि  इस  चार  बरस  के  श्रीधर  तालीम  का  ने
 जो  इस

 वक्त  किसी  सूबे  में  भी  नहीं  दी

 मुआमला  कहीं  से  कहीं  पहुंच  जाता  ।  क्योंकि  जा  रही  लेकिन  यह  मुश् नाम ला ऐसा  है  कि

 कमेटी  की  श्राप  को  मालूम  है  इस  का  ताल्लुक़  स्टेट  गवर्नमेंट  से  है
 ।  इस

 यह थी  कि  १७  बरस  के  अन्दर हम  को  बेसिक  बारे  में  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  बाज  दोस्तों

 ने  कहा  कि  सेटल  गवर्नमेंट  को  डायरेक्शन
 एजूकेशन  कर  देनी  चाहिये

 ।
 दस  बरस  के

 अन्दर  जूनियर  बेसिक  एजूकेशन  कौर  फिर  देना  चाहिये  ।  हम  डायरेक्शन  नहीं

 दे
 सकते

 |  कांस्टीट्यूशनल हम  को  इस  की
 सात  सीनियर  बेसिक  एजूकेशन  के  लिए  रक्खे

 गमे  शौर  नक्शा  यह  बनाया  गया  था  कि  इजाजत  नहीं  देता  ।  हां  हम  मशवरा  देते  ह

 तीस  फीसदी  रकम  सैंट्रल  गवर्नमेंट  को  देनी  शर हम  मशवरा  दे  रहे  हें  ्र  बाज  गवर्नंमेंटों

 चाहिये  घौर  ७०  फी  सदी  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  को  ।
 ने  इस  पर  तवज्जोह की  है  ।  में  गिरने मेंट

 लेकिन  दिक्कत  यह  पेश  भाई  कि  हम  इस
 पंजाब  को  मुबारक  बाद  दूंगा  कि  उस  ने

 जो

 असली  सवाल  था  उस  पर  गौर  किया  |  सवाल रुपया  का  इन्तजाम  न  AH  |  नगर  हम

 इस  रुपया  का  इन्तजाम  कर  सकते  तो  जहां  तक  सिफ॑  यह  नहीं  था  कि  टीचरों  की  क्या  तनख्वा

 सेंट्रल  गवर्नमेंट  का  ताल्लुक  है  दो  करोड़  से  होनी  चाहियें  ।  सवाल  यह  था  कि  आजकल

 उस
 का  कोटा  शुरू  होता  फिर  १७  में  की  हालत  को  देखते  हुए  मिनिमम  सैलरी

 बरस  २५  करोड़  तक  पहुंचता  |  स्टेट  गवन  मेट्स
 तम  क्या  होनी  चाहिये  ।  कोई

 का  कोटा  एक  से  कुछ  ज्यादा पड़  जाता  |  टीचर  हो  या  पटवारी  हो  या  कान्सटेबल  हो

 लेकिन  इस  रुपये  का  इन्तजाम  नहीं  हो  सका  श्र
 कोई  झ्राजकल  की  हालत  को  देखते

 त  यह  है
 कि

 वहू  स्कीमें  ग्राम  नहीं  बढ़ाई  जा  कम  से  कम  तनख्वाह क्या
 चाहिये

 ~
 सकीं  ।

 तो  मं
 अपने  दोस्तों  को  यकीन  दिलाऊंगा  इस

 का  कोई  दरजा  मुक़र्रर  करना  चाहिय े।
 कि  जहां  तक  dea  गवर्नमेंट  का  ताल्लुक  में  पंजाब  गवर्नमेंट  को  मुबारकबाद  दूंगा  कि

 है  गवर्नमेंट  बेखबर  नहीं  वह  यह  समझती  उस  ने  इस  साल  बजट  पेश  करते  हुए  एक

 है  कि  उस  की  जिम्मेदारी  है  ।  लेकिन  जाहिर  निहायत  कीमती  कदम  उठाया है  भ्र यह यह

 है  कि  कदम  जब  ही  उठाया  जा  सकता  है  जब  इन्तजाम  किया है  कि  झ्रायंदा  बेसिक  पे  भर

 कि  सामान  हो  ।  लेकिन  जहां  तक  उन  सवालों  डीयरनैस  एलाऊंस  मिला  कर  पंजाब  में  कम  से

 का  ताल्लुक  है
 कि

 जो  तमाम  स्टेट  गवर्नमेंट  से  कम  तनख्वाह  जो  हर  मुलाजिम  को  मिलेगी

 ताल्लुक  रखते  मसलन बाज  दोस्तों  ने  वह  ७७  रुपया  होगीं  ।  ७७  रुपया से  कम  नड्ढीं
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 होगी  |  बहर  हाल  यह  एक  बहुत  अच्छा  कदम  है  होती है  तकरीबन  ढाई  बरस  इस  के  चले

 गये  थे  श्र  प्रैक्टिकल  तीन  बरस  बाकी जो  कि  उठाया  गया  है  ।  लेकिन  जाहिर  है  कि

 इस  मामले  ताल्लुक  स्टेट  गवर्नमेंट  से  है  रह  गये  हूँ  कि  जिस  के  weet  हमें  अपना

 यह  नक़शा  पूरा  करना है  ।  मुझे यह  खुशी शर  इस  बारे  में  हम  मजबूर  हें  ।

 है  कि  हम  ने  इस  में  तकरीबन  १०  करोड़
 इसी  तरह  इस  चीज़  पर  तवज्जोह  दिलाई

 रुपया  सालाना  रखा  है  ।  १०  करोड़
 गई  है  कि  कांस्टीट्यूशनल  में  यह  लिखा  गया  है

 कि  दस  बरस  के  इन्दर  तमाम  मुल्क  में  इब्तिदाई  रुपया  सालाना  की  रकम  जो  मजमूई  तौर  पर

 २५  करोड़  की  हो  जाती  है  हम  आयंदा  तीन
 तालीम  को  श्राम  कौर  जबरन  )

 कर  दिया  जायेगा  |  बरस  के  भ्रमर  सफ  करेंगे  ।  यह  जाहिर है  कि

 हम  पहले
 दिन

 से
 १०  करोड़  रुपया  खर्चे  नहीं

 इस  के  मुतअल्लिक  क्या  हो  रहा  है  ।  मालूम  कर  सकते  क्योंकि हमें  नई  बुनियादें  उठानीं

 है  कि  इस  के  मुताल्लिक़  wal  तक  कोई  ऐसा  नई  दौवारें  उठानी  वह  ज्यों  ज्यों

 कदम  नहीं  उठा  है  कि  हम  यह  उम्मीद कर  सकें  उठती  जायेंगी  और  ऊंची  होती  जायेंगी

 कि  १०  बरस  के  अन्दर  यह  काम  पूरा  हो  चुके
 ।  इस  के  मुताबिक  रुपया  खर्चे  जायेगा

 लेकिन  जाहिर  है  कि  मुश्किलों  ने
 हमारा  लेकिन  हम  आया  साल  से  काम  उठा

 रह ेहू  र  हमें  उम्मीद है  fe  फायदा रास्ता  रोका  हुमा है  झ्मौः  जब  यह  मुश्किलें

 दूर  नहीं  हो  सकतीं  उस  वक्त  तक  कुछ  नहीं  हो  साल  हम  इसे  ax  amt  बढ़ायेंगे  श्र

 सकता  |  हमें  ताप  से  साफ  कहूँ  कि  जहां  फिर  तीसरे  साल  वह  अपने  पुरे  दरजा  तक

 तक  सेंट्रल  गवर्नमेंट  का  ताल्लुक  है  जब  तक  कि  जायेगा  ।  जो  प्लानिंग  इस  के  बारे  में  की  गई

 ऐसा  वक्त  न  राय  कि  हम  डिफेंस  पर  जो  रुपया  है  वह  ग्रुप  के  सामने  गई  है  ।  इसकी  कोशिश

 qa  कर  रहे  शौर  फिलहकीकत  की  गयी  है  कि  तालीम  के  तीनों  हिस्सों  को

 में  )  टोटल  बजट  की  आधी  रकम  ले  सामने  रखा  ।  इब्तदाई  तालीम  को  भी

 लेता  जब  तक  उस  को  कम  नहीं  करते  तब  और  सेकेंडरी  एजूकेशन  दिक्षा )

 तक  इस  के  लिए  रुपया  निकाल  सकते  |  को  भी  ate  यूनिवर्सिटी  एजूकेशन  को  भी

 नामुमकिन  है  ।  किस  वक्‍त  हम  इस  बारे  अर  इन  सब  में  जहां  तक  हम  मदद  दे  सकते

 में  काबिल  नहीं  कह  सकते  ।  लेकिन  जहां  हें  दें  ।

 तक  सेंट्रल  गवर्नमेंट  का  ताल्लुक  है  इस  के

 हाथ  पांव  बन्धे  हुए  हें
 ।  लेकिन इन  हालात  जहां  तक  यूनिवर्सिटी  एजूकेशन  का

 में भी  हमें  देखना  है  कि  जो  कदम  हम  ने  इस  ताल्लुक  है  श्राप  को  मालूम  है  कि  कान्स्टीट्यूदन

 वक्त  उठाये  हूं  उन  की  नौईयत  क्या  है  और  ने  सेंट्रल  गवर्नमेंट  का  हाथ  भी  इस  में  रखा  है  |

 वह  हम  को  किस  रुख  पर  ले  जा  रहे  हें  ।  पिछले  इसलिए  कि  कांस्टीट्यूशनल यह  कहता  है  कि

 साल  श्राप  को  याद  होगा  कि  में  ने  श्राप  को  जहां  तक  यूनिवर्सिटी  एजूकेशन  का  ताल्लुक

 तवज्जोह  दिलाई  थी  कि  जहां तक  प्लानिंग  है  इस  का  कोश्रार्डनिशन  six

 कमीशन  का  ताल्लुक है  इस  चीज़  पर  हम  इस  के  स्टैंडर्ड  की  इन  में  सेंट्रल

 गौर  कर  रहे  हें  कि  तालीम  के  लिए  कितना  गवर्नमेंट  का  हाथ  होना  चाहिये  ।  यूनिवर्सिटी

 रुपया  रखा  जायें
 ।

 में  ने  श्राप  से  कहा  था  कि  एजूकेशन के  लिए  भ्रमजाल  हर  तरफ  कहा

 मेरी  यह  कोशिश  है  कि  कम  से  कम  १०  करोड़  जाता है  कि  तालीम गिर  गई  है  कौर  रोज

 सालाना  हमें
 रखना  चाहिये  ।  अप  को  मालूम  qua  fact  जाती  है  कौर  कोई  न  कोई

 है  पांच  बरस  की  मुद्दत  जो  सन्‌  ५०  से  शुरू  कदम  उठाना  चाहिये  कि  जो  इस  गिरती  हुई
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 आज़ाद

 दीवार  को  संभाले  ।  यह  ठीक  लेकिन  किस  टियों  को  भ्र ौर  स्टेंट  गव्न॑मेंटों  को  भेजा  गया

 तरह से  संभाला  जाये  ।  आपको को  मालूम है  कि  श्राप जो  अख़बारात देखते  रहते  ह  इस  से  बेखबर

 में  ने  गुज़रता  साल  श्राप से  कहा  था  कि  न  होंगे  कि  इस  के  मुतल्लिक  मुख़ालिफ़त

 गवर्नमेंट  एक  बिल  पार्लियामेट  के  art  रखना  की  आवाजें उठाई  गई  |

 चाहती है  ।  गवर्नमेंट  ने  इस  मुझामला पर  गौर

 किया  ।  मालूम  gat  कि  जब  तक  कि  कोई
 बहर  हाल  में  इस  वक्त  तफसील  में  नहीं

 जाऊंगा  |  १८  र. श्रप्रेल को को  हम  ने  एक  कान्फ्रेंस
 एजेंसी  ऐसी  नहीं  बनती  कि  जिस  के  जरिये  से

 बुलाई  है  यूनिवर्सिटियों  के  वाईस  चान्सलर ों
 यूनिवर्सिटी  एजुकेशन  को  संभाला  जाये  शर

 किशोर  स्टेट  गवर्नमेंटों  के  एजूकेशन  मिनिस्टरों
 जो  इस  में  खराबियां प्रा  गई  हे  उन  को  दूर

 इस  कान्फ्रेंस  में  हम  इस  TATA  पर  बहस
 किया  जाये  wie  जो  नये  रीफामं  होने  चाहियें

 वह  अमल में में  लाये  जायें  इस  वक्त तक तक  महज
 करने  वाले ह  शौर  बहस  करने  के  बाद  एक

 आखिरी  फैसला  तक  पहुंचेंगे  ।  बहर  हाल
 यूनिवर्सिटियों  को  तवज्जोह  दिलाने  से  या  स्टेट

 हम  ने  यह  महसूस  किया  कि  किसी  न  किसी
 गघनेंमेंटों को  तवज्जोह  दिलाने  से  कोई  नतीजा

 नहीं  निकलता  |
 शकल  में  जब  तक  एक  एजेंसी ऐसी  नहीं  बनती

 यूनिवर्सिटी  एजूकेशन
 कि  जो  यूनिवर्सिटी  एजूकेशन की  देख  भाल  करे

 कमीशन  की  रिपो  निकल  चुकी है  ।  तीन

 बरस  गुजर  चुके  ह  ।  इस  में  जो  सिफारिशें  की
 उस  वक्‍त  तक  जो  खराबियाँ  सालहा  साल  से

 पैदा  हो  चुकी  हें  ौर  wa  इन्तिहाई  दरजा
 गई  हूं  उन  की  बड़ी  तादाद ऐसी  है  कि  जिस

 तक  पहुंच  चुकी  हें  वह  दूर  नहीं  हो  सकतीं  ।
 का  ताल्लुक  यूनिवर्सिटियों  से  है  ौर  स्टेट

 तो  जहां  तक  यूनिवर्सिटी  एजूकेशन  का
 ताल्लुक

 गव्नेमैंटों से  है  ।  लेकिन  इस  वक्त  तक  कुछ  भी
 है  हम  यह  कर  रहे  हैं  ।

 नहीं  gall  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  यूनिवर्सिटियों

 की  तवज्जोह  दिलाई  स्टेट  गवर्नमेंट ों  को  भी  आप  को  यह  मालूम  है  किਂ  हम  ने  गेहूं  की

 तवज्जोह  दिलाई  लेकिन  कोई  aac  नतीजा  एक  खास  मिकदार  अमेरिका से  ली  अर यह

 नहीं  निकला ।  तो  ख़्याल  ae  था  कि  एक  बात  ते  पाई  थी  कि  इस  के  सूद की  जो  रकम

 एजेंसी  हमें  बनानी  चाहिये  ।  अगर  हम  चा  हें  हो  गई  वह  हिन्दुस्तान  की  यूनिवर्सिटियों  की

 तो  गवर्नमेंट  साफ  इंडिया  डायरेक्ट  )
 तालीम  में  खां  की  चुनांचि  तकरीबन

 अपना  हाथ  इस  में  रख  सकती  थी  क्योंकि  यह  रकम  ढाई  करोड़  की  हो  रही है

 कांस्टीट्यूशनल  ने  इस  को  कोश्रार्डनिदान  चूंकि यह  रकम  होगी  डालर  की  शकल  में

 स्टैंड  की  निगरानी  का  मौक़ा  दिया  है  इसलिए  यह  उन  कामों  में  नहीं  ae  की  जा

 लेकिन  हम  ने  यह  पसन्द  नहीं  किया  ।  हम  ने  सकती  कि  जिन  को  रुपया  के  जरिये  से  हल

 मुनासिब  यह  समझा  कि  एक  ऐसी  एजेंसी  बनाई  किया जा  सकता  मुल्क के  यह  हम

 जाये  fe  जो  इंडिपेंडेंट  गवर्नमेंट  श्राफ  को  मदद  देगी  किताबों के  लिए  ak  fees

 इंडिया  का  डायरेक्ट  इस  में  हाथ  न  हो  ।  इन्दटीट्यूट्स  के  मुख्तलिफ  सामान  वगैरह

 मुल्क  में  जो  माने  हुए  एजूकेशन  के  के  लिए  ।  जाहिर है  fe  यूनिवर्सिटियों को

 यूनिवर्सिटियों  के  नमायंदे  हें  उन  को  रखें  |  इस  की  बहुत  जरूरत  sl  तकरीबन १०  बरस

 पार्लियामेंट उन  को  पावर दे  प्रौढ़  उस  पावर  से  यूनिवर्सिटियों  की  तरक्की  रुकी  हुई  है

 को  ae  खास  दलितों के  मातहत जिस  म  एक  लड़ाई के  जमाने  तो  ख्याल है  कि  यह

 के  बाद  एक  कड़ियां  हें  काम  में  लाये ं।  ढाई  करोड़  की  रकम  यूनिवर्सिटियों  में  तकसीम

 चुनांचि  यह  बिल  तैयार  gat  और  की  जायेगी  ।  इस  के  मुतअल्लिक  गुफ्तगू  हो
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 रही  है  ।  लेकिन  इस  के  अ्रलावा  भी  हम  ने  पांच  यह  हमारा  फ़र्ज  हें  कि  इस  तीन  लाख  की

 बरस  के  प्लानिंग  के  सिलसिला  में  मुख्तलिफ  रकम  को  हम  इस  वक्‍त तक  देड्यूल्ड

 रकमें  रखी  ह  यह  रकमें  इब्तदाई  तालीम  ट्राइब्स  के  लिए  एक  पैसा  नहीं  यह  चीज़

 के  लिए  दी  जायेंगी  ate  यूनिवर्सिटियों  के  लिए  भी  बढ़ाई गयी  ।  इब्तदा  में  इस  के  लिए  fas

 भी  दी  इस  के  अलावा  जो  कम्युनिटी  Yo  हज़ार  रुपया  रखा  गया  था  बतौर  नमूना

 प्रोजेक्ट्स  परियोजनाए ं)  हें  बाप  के  कि  तजुरबा  करके  देखें  ।  जब  हमें इस  में

 को  मालूम  है  कि  उन  में  तालीम  भी  इस  कामयाबी  हुई  कौर  हम  ने  देखा  कि  कफी

 तरह  के  हम  ने  बनाये  हूं  कि  एक  मुकम्मल  कामयाबी हुई  हैं  तो  हम  ने  इस  रकम को

 बढ़ाया  ।  वह  तीन  लाख  की  श्राप  को
 नमूना  पेदा  किया  जाये  किਂ  जिस  में  बेसिक

 स्कूल  जूनियर  शर  सी  नियर  कौर  सेकेंडरी  मालूम  है  कि  aa  बढ़ते  बढ़ते  ४५  लाख  तक

 स्कूल  हो  कौर  जनता  कालेज  हो  ।  हम  पहुंच  चूकी  है  इन  तीन  बरसों  के  भ्रमर  ।

 किताबत  कर  रहे  हे  fe  यूनिवर्सिटी  कमीशन  श्री  पी०  एन०  राजभोज
 की  सि पा रिदा  के  मुताबिक  एक  नमूना  की

 रक्षित--श्रनुसूचित  :  संख्या  बढ़

 यूनिवर्सिटी  भी  कायम  की  जाये  देहाती
 रहीਂ  तादाद  बढ़  रही

 किस  रूप  में  वहू  कायम  की

 जाये  शर  कैसी  हो  इस  के  मुताल्लिक़ हम
 मौलाना  आजाद  :  माफ  कीजियेगा

 श्राप  देखते  हे  कि  तीन  बरस  के
 गौर  कर  रहे  हे  शौर  हम  उम्मीद है  कि  इस

 १८  की  कान्फ्रेंस  में  हम  इस  बारे  में  भी  अन्दर  वह  तीन  लाख  की  रकम  बढ़  कर  चालीस

 लाख  हो  गयी  मरदम  शुमारी  चाहे  कितनी मशवरा कर  तो  बहर  हाल  यह  कुल

 ३४  करोड़  की  रकम  रखी  गयी  है  कौर  इस  को  तेजी  से  भाप  की  दौड़े  मगर  वह  उस  की  गरदे  पा

 हम  झ्रायं  दा  तीन  बरस  के  अन्दर  खच  करन  वाले  की  धूल  )  को  नहीं  पा  सकती  ।  इस  से

 ह्  इस  के  जरिये  से  हमें  all  हैं  कि  हमारे
 जाहिर  है  fe  जहां  तक  गवर्नमेंट  का  ताल्लुक

 कदम  जिस  चाल  से  चल  रहे  ह  अरब  इस  से  है  वह  इस  से  बेखबर  नहीं  वहं  अपना  फर्जे

 सदा कर  रही  है  भ्र ौर  सच्ची  बात  तो  यह  है  कि ज्यादा  तेज  हो  गये  st

 हम  सब  लोग  प्रश्न  दिल  में  इस  बात  को  महसूस
 me  चन्द  अ्रल्फाज  श्राप  से  करते हँ  कि  जहां  तक  इन  पिछड़े  हुए  भाइयों

 कास्ट  स्कालरशिप  की  निस्बत  भी  कहना  का  ताल्लुक  है  सोसाईटी ने  इन  पर  एक  जुलम

 चाहता  कल  बाज  दोस्तो ंने  इस  का  जिक्र  किया  सैकड़ों  बरस  तकਂ  एक  गुनाह  किया  कौर

 करते  हुए  इस  पर  तवज्जोह  दिलायी  कि
 यह  सोसाइटी  का  फर्ज  है  कि  वह  इस  कए  कटारा

 गवर्नमेंट  को  इस  बारे  में  प्रौढ़  कदम  उठाने  दे  कौर  प्रायश्चित  करे  भर  वह  कफ़ाला  यह

 बाप  को  यह  मालूम  है  कि  जिस  हे  कि  जितनी  तेजी  के
 साथ

 हम  उन  गिरे  हुए
 are  गवर्नमेंट  ने  चाहे  लिया है  सेंट्रल  गवर्नमैंट  भाइयों को  ऊपर  उठा  सकते  हें  उन  को  उठाने

 का  तो  जहां  TH  श  ड्यूटी  कास्ट  की  तालीम  का  की  कोशिश करें  ।

 ताल्लुक  स्कालरशिप  का  ताल्लुक है
 श्री  पी०  एस  राजाभोज :  में  एक  प्रश्न तीन  लाख  सालाना  से  ज्यादा  रकम  नहीं  थी  ।

 दो
 साल  के  प्रकार  इस  की  मुद्दत  खत्म

 पुछना  चाहूंगा  |

 उस  कोई  डेप्युटेशन  मेरे  पास  नहीं  मौलाना  आजाद  मेरे  दोस्त ने  एक

 किसी ने  मुझ  से  दरख्वास्त  नहीं  की  कि  पैसा  चीज  पर  तवज्जोह  दिलाई  थी  कि  दिल्‍ली

 बढ़ाया  हम  ने  खुद  महसुस  किया कि  यूनिवर्सिटी  में  फीस  मुझको  नहीं  की  जाती  |
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 जहां  तक  फीस  का  ताल्लुक  है  जाहिर  है  का  खर्च  सात  से  प्राण  करोड़  तक  पहुंच  चुका  है

 एजूकेशन  में  मुनाफा  का  सवाल  रिदा  शर  काम  बेहद  गया  है  लेकिन  बावजूद

 इस  के  स्टाफ  में  बहुत  थोड़ा  इज़ाफा  I नहीं  न  सिफ॑  दिल्‍ली  यू  निवसिटी में  बल्कि

 शौर  दूसरी  यू  निवासियों  में  भी  यह  बात  नहीं  राज  सवाल  यह  नहीं  है  किਂ  स्टाफ़  कम  किया

 जाये  बल्कि  में  साफ  साफ  अप  से  कहूंगा  कि
 लेकिन  बहर  हाल  इस  चीज  पर  भी  गवन  मेट

 की
 नजर  है

 ट
 इस  पर  गौर  कर  रही

 जरूरत यह  है  fe  स्टाफ परौ  बढ़ाया  जाये

 झगर  हम  चाहते हैं
 काम  करने से  एजूकेशन है  ait  गवन  मेंट  देखेगी कि  जहां  तक

 सिटी  का  ताल्लुक  इस  बारे  में  क्या  किया  मिनिस्ट्री जो  at  कर  रही  है  उस  की

 जा  सकता है  ।  सिबत  क्या  पायेंगे  कि  हम  २  या  २.७

 परसेंट से  ज्यादा  नहीं खर्च  कर  रहे  अप को को

 में  कब  चन्द  एक  अल्फाज  उन  कर  यह  भी  मालूम  होना  चाहिये  कि  हिन्दुस्तान

 के  मुतल्लिक  भी  कहू  देना  चाहता  हूं  जो  यहां  के  बाहिर  की  गवर्नमेंट  हम  से  कहीं  ज्यादा

 पेश  किये  गये  श्रीमती  उन  पर  बहस  नहीं  हुई  खच  कर  रही  वह  चार  से  सात  फी  सदी

 लेकिन  नगर मं  उन  के  बारे  में  प्राय  को  बतलाऊं  तक  at  कर  रही  gl  इस  एतबार  से  हम

 तो  इस  से  श्राप  को  मालूम  हो  जायेगा  कि  जो  २.७  फीसदी  जो  खर्च  कर  रहे  हैं  वह  कम  से

 कट  मोटर्स  पेश  किये  गये  थे  उन  की  तह  में  कम  खर्च  है  जो  एजूकेशन  मिनिस्ट्री
 क्या  चीजें  थीं  ।

 लिशमेंट्स पर  खर्चें  कर  रही  हज़ारों
 अप

 देखेंग ेकि  यह
 कम

 ae
 कम  खर्च  मुमकिन है

 एक  कट  मोशन  इस  बात  के  लिए  पेश  जो  हमारी  एजुकेशन  मिनिस्ट्री  एस्टैब्लिशमेंट
 किया  गधा  कि  एजूकेशन  मिनिस्ट्री  का  जो

 पर  खर्च
 कर

 रही  मुझे  ताज्जुब है
 कि  इस

 खर्चा  है  मिनिस्ट्री  के  एस्टबलिशमेंट  का  वह  चीज  at  कट  मोशन  की  बुनियाद  बनायी

 बहुत
 ज्यादा  मुझे  नहीं  मालूम  कि  जिन  जाय े।

 असहाब न ने  इस  को  पेदा  करना  चाहा  उन  का

 श्राम  तौर  पर  गवर्नमेंट  द्वारा  मैनेजमेंट  )  एक  wt  कट  मोशन  के  जरिये  इस  चीज

 पर जो  रुपया  खर्चे  किया  जाता  हैं  उस  के  बारे  पर  तवज्जोह  दिलायी  गयी  थी  कि  कमसे

 में
 उन

 का
 क्या

 भ्रत्दाजा  है  र  क्या  शर  बिजनस  का  जो  डिप्लोमा  कोर्स  है  सन्‌

 सिबत  हिन्दुस्तान में  मुखतलिफ  स्टेट  ४८  में  जिन  लोगों  ने  पास  किया  था  उन  को

 गवर्नेमेटों  श्र  सेंट्रल  गवन  मेटों  की  मुखतलिफ  डिप्लोमा  नहीं  दिया  गया  ।  मुझे  नहीं  मालूम

 शाखें  जो  खर्च  कर  रही  हूं  उन  की  ae में  कि  जिन्हों ने  यह  पेशा  किया है  उन्हों  ने  यह

 क्या  मुनासिबत है  में  श्राप को  यकीन  मालूम करने  की  भी  जहमत  गवारा  की  थी
 दिलाना  चाहता  हूं  कि  एजूकेशन  मिनिस्ट्री  कि  इस  बारे  में  झाल  इंडिया  काउंसिल  श्राफ

 कम  से  कम  स्टाफ  रखें  हुए  है  जो  प्रौढ़  जितना  टेक्निकल  एजूकेशन  ने  जो  कायदा  बनाया  है

 बोझ  वहू  उठाये  हुए  वहू  बोझ  उठाने  की  वह  क्या  अगर  वहू  मालूम  करना  चाहते
 भ्राखीर  ही  है  भ्र  यह  बात  मिलाप  के  सामने

 तो  उन  को  मालूम  हो  जाता  कि  इस  तरह
 के

 पूरी  जिम्मेवारी  के  साथ  कह  सकता  हूं  ।  सवाल
 की  कोई  गुंजाइश  नहीं  हाल

 सन्‌  ४४  में  जब  कि  एजूकेशन  का  ad  तीन  इंडिया  काउंसिल  ने  जो  नया  कायदा  बनाया  है

 करोड़  से  ज्यादा  नहीं  था  उस  वक्‍त  जितना
 वह  यह  है  कि  किसी  स्टूडेंट  के  लिए  सिफ॑

 स्टाफ  था  राज  जब  कि  एजूकेशन  मिनिस्ट्री  अपना  कोर्स  पास  कर  लेना  ही  काफी  नहीं  होगा
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 शर  डिप्लोमा  उन  को  तब  मिलेगा  जब  वह  जितनी  भी  म्रहमियत  की  जगहें  हमारे  सामने

 झेंग  हम  उन  को  शामिल  कर  इस  के कोर्स  पुरा  करने  के  बाद  कम  कम  एक  बरस

 तक  वह  उस  की  प्रैक्टिकल  तालीम  हासिल  न  अलावा  स्टेट  गवर्नमेंट भी  हें  उन  के  भी  अपने

 mad  श्रारकीलाजीकल  डिपार्टमेंट्स  हैं  ak
 कर  लें  कौर वह  भी  किसी  रैकगनाईज  किसी

 में  ।  अगर  एक  बरस  तक  बहुत सी  जगहें  उन  के  इन्तजाम  में  यह

 उन्होंने  वहां  प्रैक्टिकल  काबलियत पैदा  कर  ली  तमाम  जगहें  जो  ली  गयी  हैं  उन  की  पुरी

 तब  उन  को  डिप्लोमा  fear  में  ने  हिफाजत  की  जाती  है  कौर  लाखों  रुपया  उन

 दरयाफ़त  किया  कि  सन्‌ ४८  में  कितने  स्टूडंट्स  पर  वच  होता  ह्

 थे  मालूम हुमा  fe  दस  थे
 |

 दस  में  से  चार  के

 मुतल्लिक  तो  मालूम  ear  कि  उन्हों  ने  अपनी

 बाज  दोस्तों  ने  इस  पर  तबज्जोह  दिलायी
 प्रैक्टिकल  तालीम  हासिल  कर  ली  कौर  उन  को

 कि  हिन्दी  जबान  पढ़ने  के  बारे  में  सेंट्रल  गवन  मेंट
 डिप्लोमा  दे  दिया  गया  ।  ६  के  मुतल्लिक

 तक  जवाब  नहीं  अया  लेकिन  यह  जाहिर  है  कि
 को  ज्यादा  कोशिश  करनीਂ  उन  को

 मालूम  है  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  जिस  बजट  से  कि
 उन  ६  को  भी  जरगर  उन्हों  ने  प्रैक्टिकल  तालीम

 एक  बरस  की  पुरी  कर  ली  होगी  तो  डिप्लोमा
 हमारा  कान्स्टीट्यूदान  मंजूर  हुमा  है  भ्र ौर  यह

 बात  ते  हो  गयी  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकारी
 मिल  गया होगा  |  लेकिन were  उन्हों  ने  नहीं

 पुरी  की  होगी  तो  नहीं  मिला  इस  लिए
 arc  कौमी  जबान  हिन्दी  भाषा  होगी  उस

 से  सें  टल  गवर्नमेंट  ने  पूरी  कोशिश  शुरू  कर  दी
 यह  चीज कि  उन्हों  ने  भ्र पना  कोसे  नभ  «४८  में

 है प्र ौर  एक  खास  सेक्शन  इस  के  लिए  मिनिस्ट्री
 पूरा  कर  लिया  कौर  उन  को  डिप्लोमा  नहीं

 में  बनाया  गया  है  जिस  का  काम  सिंह  यह  है  कि
 मिला  मे  समझता हूं  कि  इस  के  लिए  कट  मोशन

 हिन्दी को  कैसे  बढ़ाया  जाये  खास  कर  जो

 पेश  करना  कुछ  मुनासिब  कौर  ठीक  नहीं
 नान-हिन्दी  स्पीकिंग  एरियाज

 इस  चीज  पर  भी  तवज्जोह  दिलाई  गयी  भाषी  क्षेत्र  )  हें  उन  में  कसे  इस  काम  कोहराम

 बढ़ाया जाये  कौर  वहां  इस  के  रास्ता में  जो है  कि  कर्नाटक शौर  बाज़  बाज़  मुकामात में

 कुछ  पुरानीਂ  चीजें  हैं  यादगार  की  चीजें  हें  मुश्किलें  पेश  areal  हें  उन  को  कैसे  दूर  किया

 इसी  काम  के  वास्ते  हम  ने  एक  खास
 झारकीलाजीकल  डिपार्टमेंट  विभाग  )

 उन  की  हिफाजत  नहीं  करता  ।  मुझे  नहीं  सेक्शन  बनाया  है  इस  के  जिम्मेदार

 मालूम  इस  की  बुनियाद क्या  श्राप को यह को  यह
 आफिसर्स  हैं  जो  चौबीसों  घंटे  इस  काम  में

 मालूम  है  कि  श्रारकीलाजीकल  डिपार्टमेंट  मसरूफ  रहते  ज्  इस  के  अलावा  मिनिस्ट्री  ने

 सेंट्रल  गंव्नमेंद  में  fan  उन  areca  श्र  महसूस  किया  कि  हिन्दी  के  बारे  में  सब  से

 इमारतों  को  लेता  है  जिन  को  पार्लियामेट  ज्यादा अहम  काम  ७ हू  पहली चीज  तो  है

 नैशनल  इम्पारटेंस  का  ख्याल  करती  है  ।  साइंटिफिक  शर  टेकनीकल  erg

 इस  के  लिए  एकਂ  ऐक्ट  भी  पास  हो  चुका  है  कौर  जब  तक  इस  मुकाबले को

 इस  के  जरिये बहुत  सी  इमारतों  को  हम  ले  श्राप  हल  नहीं  कर  लेते  उस  वक्त  TH  चरागे

 चुके  जहां  तक  कर्नाटक  का  ताल्लुक  है  बढ़ने  के  लिए  दरवाजा  बन्द  है  प्र  श्राप  आगे

 ५१५  जगहें  सेंटर  का  झ्रारकीलाजीकल  बढ़  नहीं  सकत े।  जहां  तक  तालीम  का

 मेंट  अपनी  हिफाजत  में  ले  चुका  मालाबार  ताल्लुक  है  श्राप  को  मालूम  है  कि  एक  बोर्डे

 की  ७  जगह  कौर  महाराष्ट्र  की  ५५१
 जगह  ले

 इस  काम  के  लिए  बिठाया  गया  है  वह

 भूका  है  कौर  दरवाजा
 खुला  हुआ है  अर  निहायत  तेजी  के  साथ  काम  कर  रहा  ह
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 दूसरा  काम  जैसा  में  ने  को  यह  काम  होना  झर  हम  ने  उन  की

 बतलाया यह  है  कि  मुल्क के  ऐसे  सुबे  कौर  तवज्जोह  दिलायी  है  कि  वह  भी  इस  तरह  का

 प्रान्त  जहां  की  मादरी  जबान  हिन्दी  नहीं  हैं  स्कालरशिप कायम  करें  ताकि  साऊथ  की

 वहां  पर  क्योंकर  हिन्दी  का  प्रचार  किया  जबानें  भी  ज्यादा  से  ज्यादा  जितनी  बढ़  सकती

 चुनांचि  इस  के  लिए  भी  सेंट्रल  गवन  मेंट  पूरी  हें  उतनी  बढ़ें  ।

 तेजी  के  साथ  कोशिश  कर  रही  है  श्राप  को
 बहर  हाल  न्य अब म झ्ाप में  का  ज्यादा  वक्त

 मालूम है  कि  १४  लाख  रुपया इस  ad  से
 नहीं  लूंगा ।  हम  पर  एक  नाजुक  गुजर

 रखा  गया  है  कौर  वह  हम  इस  काम  में  आ्रायंदा
 रहा  हर  कौम  के  लिए  सब  से  ज्यादा  नाजुक

 तीन  साल  म  खर्चे  करेंगे  ।  इस  के  अलावा

 यह  भी  कोशिश  की  गयी  हें  कि  गवर्नमेंट  ग्राफ
 वक्त  वह  होता  है  जब  वह  नये  सिरे  से  अपनी

 कौमी  जिन्दगी  तामीर  करना  चाहती  है  ।

 इंडिया में  जो  जूनियर  सर्विसिस  में  हैं  उन  की
 इस  मंजिल  से  हम  गुजर  रहे  हूं  ।  एक  तरफ

 तालीम  का इन्तजाम किया  कौर उन  के
 हम  चाहते  हूं  कि  तालीम  का  इन्तजाम

 लिए  खास  स्कूल  खोल  दिया  गया  है  कौर  इस  में  होना  चाहिये  ।  ह्ल्थ  कौर  दूसरे  जो
 ब  रोज  तादाद  बढ़ती  जाती  वैलफेयर  के  सब्जेक्ट्स  हे  उन  का

 इन्तजाम  होना  चाहिये  ।  साथ  ही  हम  चाहते
 यह  चीज  भी  महसूस  की  गयी  कि  हमें

 कोई  न  कोई  कदम  ऐसा  उठाना  चाहिये  कि
 हू  कि  जब  तक  हमारी  आमदनी  नहीं

 हमारे साथ  के  जो  भाई  हें  वह  महसूस न  करें
 उन  चीजों  का  इन्तजाम  नहीं  हो  सकता  ध |

 अ्रामदनी  क्योंकर  बढ़  सकती  है  ।  जब  तक
 कि इस  की  तो  कोशिश की  जाती  है  कि  हम

 fed  सीखें  लेकिन  उनਂ  की  जो  जबानें  हैं  दूसरे  तामीरी  कामों  पर  खर्च  न  किया  जाये  ।

 अगर  दूसरे  कामों  पर  बच  किया  जाता  है  तो
 उन  को  सीखने की  कोशिश नहीं  की  जाती

 में  यह  समझता हूं  कि  अगर  वह  एसा  ख्याल  तालीम  कौर  ह्ल्थ  के  लिए  रुपया  नहीं  निकलता

 तो  यह  एक  अ्रजीब  उलझाव  पैदा  हो  गया है  ।
 करें  तो  कुछ  हुद  तक  हक  बजाना  ननोई

 के  जो  लोग  हें  जिन  मादरी
 लेकिन  किसी  न  किसी  तरह  हमें  इस  पर  गालिब

 जबान  हिन्दी  है  उन्हें  भी  चाहिये  कि  वह
 जाना  चाहिये  ।  श्र  में  इतमीनान  के  साथ

 कह  सकता  हूं  कि  अगर  हम  इस  मैदान  में साऊथ  की  जबानों  में  दिलचस्पी  लें  ।  बंगाली

 में  महाराष्ट्र में  चुनांचि  हम  ने  एक  दौड़  नहीं  सके  लेकिन  चाल  सुस्त  भी  नहीं

 हम  तेजी  से  प्राग  बढ़  रहे  हे  ।
 तजबीज  मंजूर  कर  ली  ष्  वह  तजबीज

 यह  है  कि  जो  चार  सेंट्रल  यूनिवर्सिटियां हें  श्री  पी०  एन०  राजभोज  :  में  एक  सवाल

 उन  में  जो  स्टूडेंट्स  हें  जिन  की  मादरी  जबान
 पूछना  चाहता  हुं  .  .  .

 हिन्दी  हैं  वह  साऊथ  की  जबानों  वैस्ट  की
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।

 जबानों  साऊथ  की  चार  पांच  जबानों
 श्री  पी०  एन०  राजाभोज :  बहुत  छोटा

 के  अलावा  बंगाली  गुजराती
 सा  सवाल है  । जबानों  की  तालीम  हासिल  करेंगे  और  इस  में

 ही  प्राफीसेंसी  इम्तिहान  उन  को
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  ने  उन्हें  बैठ

 जाने  के  लिए  कहा  है  ।
 शिप  दिया  हम  चाहते हें  कि  कभी  तो

 यह  चार  सं  टल  यूनिवर्सिटियों  में  ही  किया  गया  श्री  पी०  एन०  राज नोज  में  बैठने के

 हूं  लेकिन  मुल्क  की  दूसरी  यूनिवर्सिटियों  में  भी
 लिये  तैयार  लेकिन  .  .  .
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 कुछ  माननीय  सदस्य :  नहीं  बाप  ज्यादा  फायदा  इस  में  है  कि  बजाये  इस  के  कि

 बस  जाइय
 ५

 बड़ी  बड़ी  रकमें  ज़ाहिर  की  तालीम  पर  खर्च

 की  जायें  यहां  ही  दस  बारह  स्कॉलरशिप  दिये
 श्री  पी०  एन०  यह  मेरी

 जायें  |  लेकिन  चूंकि  aa  तीन  बरस  गुजर  चुके
 इन्साफ  है  |

 जब  यह  चीज  गवर्नमेंट  के  सामने  झाई  है

 शर  गवर्नमेंट में  इस  चीज़  को  बोर्ड  के  ् उपाध्यक्ष  महोदय  :  अच्छा  बोलिय े।

 पेश  कर  दिया  है  ।  ate  इस  पर  गौर  कर  रहा
 श्री  पी०  एन  राजाभोज  :  माननीय  मंत्री

 है  और  उम्मीद  है  कि  ag  इस  बारे  में  जल्द

 ने  झपने  भाषण  में  मेरे  समाज  के  लिये  कुछ  नहीं  करेगा

 कहा  |  उन्हों  ने  प्रामिज  किया  था  ।  डिप्टी

 स्पीकर  महोदयਂ  में  के  द्वारा  कहना  चाहता  जहां  तक  काश्मीर  का  ताल्लुक  है  जाहिर

 हूं  कि  एजूकेशन  मिनिस्ट्री हमारे  लिये  जो  है  कि  यह  मुआमला यहां  की  गवर्नमेंट के  हाथ

 कुछ  कर  रही
 है

 वह  ठीक  में  नहीं  कहता  कि  में  नही ंहै  ।  लेकिन  गवर्नमेंट  काश्मीर  को  हम

 वह  कुछ  नहीं  करती  लेकिन में  यह  कहना  इस
 बारे  में  तवज्जोह  दिखायेंगे

 कि  जो  कुछ

 चाहता हूं  कि  हम  लोगों के  लिये  जो
 फारेन  वह  कर  सकती  वह  करे  ।

 स्कालशिप्स  थे  वह  बन्द  कर  दिये  दूसरी  उपाध्यक्ष  महोदय :  अलबम  सदन  के
 बात  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  कम्पलसरी  समक्ष  वे  सब  कटौती  प्रस्ताव  रखूंगा  जो

 एजूकेशन  होनी  चाहिये  कौर  तीसरी  सजेशन
 प्रस्तुत  किये गये  हें  ।

 यह  है  कि  जो  जम्मू  ae  काश्मीर के शैड्यूल्ड के  दैड्यूल्ड

 कास्ट  हूं  उनको  कोई  स्कालरशिप  नहीं  मिलता
 कठौती  प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुए  ।

 उन्हें  महाराज  के  जमाने  से  दस  हजार

 रुपया  मिलता  रहा  है  लेकिन  अब्दुल्ला
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 की  गवर्नमेंट  ने  बन्द  कर  दिया  है  ।  में  प्रार्थना
 ३१  Pau  को  समाप्त

 करता  हूं  कि  इस  स्कॉलरशिप के  रुपये  में  से
 होने  वाले  वर्ष  में  मांग  संख्या  १७,  १८,  8&,

 थोड़े  से  स्कालरशिप  वहां  के  शेड्यूल  कास्ट  २०,  २१  224 H Gracy के  सम्बन्ध  म  जो  व्यय
 स्टूडेंट्स को  जरूर  दिये  जायें  ।

 होगा  उस  को  पुरा  करने  के  लिये  राष्ट्रपति

 मौलाना  आजाद  :  जहां  तक  को  क्रम  पत्र  में  उल्लिखित  राशियों  तक  की

 राशियां  दी  जायें  पी फारेन॑  स्कालरशिप  का  सवाल  है  गवर्नमेंट

 का
 इस  से  कोई  ताल्लुक नहीं  है  ।  जो  बोर्डे इस

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 काम  के  लिए  गवर्नमेंट  कायम  करती  है  वह  खुद

 दैडयूल्ड  कास्ट  के  नुमायंदों का  होता  है  ।
 द्वारा  जिन  शझ्रनुदानों  की  मांग

 स्वीकृत  की  गई  थीं  वे  नीचे  दी  जाती उस
 बोर्ड  ने  फैसला  किया  कि  कम्युनिटी  का

 मांग  संख्या  मंत्रालय  ३०,  ४१,०००  रुपये

 मांग  संख्या  §o—qwrdeq——  Cosy  &,000  रुपये

 माग  संख्या  8a  वैज्ञानिक  %,\9%,2  3,000  रुपय
 मांग  संख्या  R2o—fet——

 ,  $19,  Ze,o00  रुपये

 मांग  संख्या  ¢—fareqt  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  प्रकीर्ण  विभाग  तथा  २७,७१,०००  रुपये

 मांग  संख्या  मंत्रालय  का  पूंजी  %,%0,000  रुपये

 287PSD



 १९२५  अनूठा  नों  की  मांगें  २०  ्  १९५३  अनुदानों  की  मांगें  १९२६

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हम  श्रम  निम्न  मांगें  प्रस्तुत
 मंत्रालय  सम्बन्धी  अनुदानों  की  मांगें  लेंगे  ।

 की

 मांगਂ  संख्या  ६४--श्रम  2k, 95,000  रुपये

 मांग  संख्या  ६६--मुख्य  खान  ८,  १६,०००  रुपये

 मांग  संख्या  ६७--श्रम  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  प्रकीर्ण  विभाग  तथा  RX, 88, 82,000  रुपये

 मांग  संख्या  दफ्तर  तथा  RXV, H0,0 90  रुपये

 मांगਂ  संख्या  ६€£--नागरिकਂ  १,१०,०००  रुपये

 मांगਂ  संख्या  ¥5,000  रुपये १३१--श्रम  मंत्रालय  का  पूंजी

 संभरण  की  अस्वीकृति  श्रमिकों  का  निम्न  जीवन  स्थल  तथा  न्यूनतम

 मजूरी  अधिनियम  का  न  लागू  किया  जाना
 att  विद्या  राव  में  प्रस्ताव

 करता हूं  :
 श्री  ate  स्वामी

 सुचित  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :
 कि  मंत्रालय  सम्बन्धी  मांग  में

 १  रुपये  की  कठौती  की  जाये  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में

 १००  रुपये  की  कठौती की  जाये  प

 भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  के
 खनिकों  तथा  भूमि  के  नीचे  काम  करने  वाले

 कर्मचारियों  के  संघों  के  अभिज्ञान  सम्बन्धी
 अन्य  व्यक्तियों  के  काम के  घंटों  के  आठ

 नीति  में  एकरूपता  का  अभाव
 से  घटा  कर  छे  घंट  प्रतिदिन  किये

 जाने  को  आवश्यकता डा०  लंका  सुन्दरम  )  :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 श्री  विट्ठल  राव  :  में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में
 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में ये

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जायें  ी
 १००  रुपय  की  कठौती  की  जाये  कै

 श्रम  न्यायाधिकरण ों  के  विचारा धीन  कोमल  के

 निबटारे  में  विलम्ब  कोठागुदियम  तथा  बेल् लम पली  में

 कोयला  खातों  के  मजदूरों  के  लिये
 श्री  टी ०  Fo  चौधरी  :

 मकानों  को  भारी  कमी
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 थी  विट्ठल राव
 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 मंत्रालय  सम्बन्धी  मांग  में

 १००  रुपये  कठौती  की  जाये  ।''
 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में

 १००  रुपये  की  कठौती  की  जायें  12.0

 औद्योगिक  कर्मचारियों  को  छंटनी  से  बचाने
 भूमि के  नीचे  काम  करने  बाल  मजदूरों  क

 के  लिये  नीति  का  अभाव
 विभिन्न  वर्गों  को  सचेतन  वार्षिक  छुट्टी

 a
 देने  में  समानता  का  अभाव श्री  तुषार  चटर्जी  :  में

 प्रस्ताव  करता  हूं  :  e
 श्री  विट्ठल  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 द  द  है  लय  सम्बन्धी  मांग  में  नदी  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  art  में

 १००  wat की  कठौती की  जाये  मै  १००  रुपये की  कठौती  की  जाये  क्



 १९२७  अनुदानों  की  मांग  २०  माँ  १९५३  अ्रनुदानों  की  मांगें  १९२८

 कोयला  खानों  के  अधिल!भांदा  सम्बन्धों  नियमों मजदूरों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  महत्वपूर्ण

 विधानों  का  भारतीय  भाषियों  में  में  संशोधन  करना  ताकिਂ  भआावदयक

 न  छापा  जाना  बनी  के  प्रयोजन के  लिए  सचेतन

 छ्ट्टी च ६  at  कालावधि  को
 श्री  विट्ठल  राव  में  प्रस्ताव  करता हूं

 :
 भी  उपस्थिति

 ही
 समझा  जा

 कि  सम्बन्धी  मांग  में  सके
 ~

 १००  रुपये की  कठौती की  जाये  प
 श्री  विट्ठल राव  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  का  उत्सादन
 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  पै

 श्री  विट्ठल  राव  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कोलार  स्वरण  क्षेत्र  की  वरगाम  गोल्ड  कम्पनी

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में  में  छंटनी  का  भारी  डर

 १००  रुपये  की  कठौती की  जाये  पीपी
 श्री  नम्बियार  :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 मज़दूर
 संघों  के  नियोजनो--सरकारी  या

 मंत्रालय  सम्बन्धी  मांग  में
 अभिज्ञान  में  किसी  ७५

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  1.0
 प्रक्रिया  का  न  होना

 कोलार स्वर्ण  क्षेत्र  में  काम  की  द्वि

 श्री  नम्बियार  :  में  प्रस्ताव
 श्री  फ़ेंक  मन्थनी

 भारतीय )  गें  प्रस्ताव करता  हूं  :

 सम्बन्धी  मांग  में
 की  ह  सम्बन्धी  मांग  में

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  ।''
 १००  रुपये की  कटौती  की  जाये  1”

 सरकारों  था  अधिकारों  उद्योगों  में  सब
 कतिपय  प्रकार  के  उद्योगों  में  न्यूनतम  मजूरी

 मज़दूर  संघों  का  अभिज्ञान  ale  किसी
 अधिनियम  का  लागू  न  किया  जाना

 बिंवाई  होने  की  दक्षा  में  मत  लिया

 जाना  ताकि  यह  पता  लग  सके  कि  श्री  बी०  एस०  मति  :  में

 अमुक  संघ  कितना  प्रतिनिधित्व  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 करता  ह

 मंत्रालय  सम्बन्धी  मांग  में

 श्री  नम्बियार :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :  १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  प

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में
 आद्योगिक  श्रमिकों  में  समय  समय  पर  होने १००

 रुपये
 al  कटौती  की  जाये  प

 वाली  छंटनी  को  रोकने  के  किसी  उपयुक्त

 कोयला  क्षेत्रों  में  को  एक  अ  Tenis  व्यवस्था  का  न  होना

 रोग  घोषित  करने  का  प्रदान

 श्री  बी०  एस०  मुर्ति  :  में  प्रस्ताव  करता

 श्री  विट्ठल
 राव

 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ह्

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांगਂ  में  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  सांग  में

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  14.0
 ~~

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाय



 १  ह  «॥ नों  की  मांगें १९२९  अनुभवों  की  मांगें  २०  र्म  १९५३  १९३०

 हट्टी  cay श्रमिकों  क  लिए  मकानों  की  समस्या

 राज्य  में  मकानों  की  भारी  कमी

 श्री  बी०  एस०  मुती :  में  प्रस्ताव  करता  श्री  विट्ठल  राव  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  श्रम  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में

 कि  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  arr  में  १००  रुपये  की  कठौती  की  जाये  14.0

 १००  रुपये  की  कटौती की  जाये  मिल
 बाग़-श्रमिक  अधिनियम  का  लागू

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  के  न  किया  जाता

 श्री  विट्ठल  राव  :  में  प्रस्ताव  करता हूं
 : कर्मचारियों  क  संघ  के  अभिज्ञान

 सम्बन्धी
 नीति  में  एकरूपता  का  अभाव

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :  में  प्रस्ताव  करता  १००  रुपयेकी  कटौती  की  जायें  प

 कोयला  क्षेत्रों
 के  मजदूरों  को

 कम  मजूरी

 श्प्कि  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांगਂ  में  का  दिया  जाना

 १००  रुपये  की  कटौती की  जाये  दी  श्री  विट्ठल रॉव  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  +

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में कृषि-श्रमिकों  की  ओर  ध्यान  न  दिया  जाना

 १००  रुपये  की  कठौती  की  जाये  पप और  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  का  as

 श्रमिकों  पर  लागू  न  किया  जाना  स्वर्ण  क्षेत्रों  में  चट्टानों  के  फटने  की

 घटनाओं  को  जांच  करने  के  लिपे श्री  बी०  एस०  मुर्ति  :  में  प्रस्ताव  करता

 कनेडियन  विशेषज्ञों  को  नियुक्ति ह

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  att  विट्ठल राव  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 १००  रुपयं  की  कटौती  की  जाये  ।”'  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  मे

 १००  रुपये  की  कटौती की  जाये  पी
 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  का

 कार्य-संचालन  सिंगरेनी  कोठरी  कम्पनी

 कोठा  गुड़िया  में  रोगियों  की  चिकित्सा

 att  विट्ठल  राव
 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 श्री  विट्ठल राव  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :
 मंत्रालय  सम्बन्धी  मांग  में

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  सांग  में
 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  द

 १००  रुपये  की  कटौती की  जाये  पी

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  का  कानपुर
 आल  इंडिया  जनरल  इंश्योरेंस  बम्बई

 तथा  दिल्‍ली  के  अतिरिक्त  अन्य  नगरों  तथा
 के  कर्मचारियों  की  छंटनी  तथा  उनके

 राज्यों  में  लागू  न  किया  जाना
 साथ  सन्तोषजनक  बर्ताव

 श्री  बिट्ठल  राव  : में  प्रस्ताव  करता
 श्री  विट्ठल  राव  :  में  प्रस्ताव  करता  हूँ

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  जै  १००  रुपये  की  कटौती की  जाये  पी



 १९३१  २०  मच  १९५३  १९३२ अनुदानਂ  की  मांगें  अनुदान  की  मांगें

 यूनाइटेड  बैंक  आफ़  कलकत्ता  द्वारा  नौकरी  दफ्तर  तथा  पुनर्स्थापन

 १४००  कर्मचारियों  को  पंचाट  के  अनुसार  सम्बन्धी  मांग  में  १००  रुपये  की  कटौती

 मंहगाई  भत्ता  देने से  इंकार  की  जाये  पी

 att  विशाल  राव  :  में  प्रस्तावਂ  करता  हूं  :  अनुसूचित  जातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों  के  लिये

 रिक्तियां  सुरक्षित  रखा  के  निमित्त  नौकरों
 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  ant  में

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  गी
 दफ्तरों  का  विस्तार  तथा  पुसतक  गठन

 करना

 कृषि-श्रमिकों  को  निर्वाह-मजूरी  न  दिलवा
 श्री  पी०  एन०  :  में  प्रस्ताव

 सकना  तथा  उनक  काम  को  दशा  में
 करता  हूं

 सुधार  न  कर  सकना

 श्री  नाना दास
 दफ्तर  तथा  पुनर्स्थापन

 सम्बन्धी  मांग ਂमें  १००  रुपये की  कटौती  की
 सुचित  जातियां  )

 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  ant  में
 नौकरों  दफ्तरों  का  असन्तोष  जनक

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  गी
 काय

 श्रमिकों  at  समस्या  को  सुलझाने  का

 असन्तोष  रोका
 श्री  नम्बियार :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 दफ्तर  तथा  पुनर्स्थापन श्री  नाना दास  :  में  करता  हूं
 :

 सम्बन्धी  मांग  में  १००  रुपये  की  कठौती  की
 कि  मंत्रालय  सम्बन्धी  मांगਂ  जाये  ।”

 १००  रुपये  की  कटौती की  जाये  ।"'

 गोरखपुर  मज़दूर  संस्था  का  बन्द

 श्री  fage  राव  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  किया
 जाना

 सम्बन्धी  मांगਂ  श्री  face  राव  :  में  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 घटा  कर  १  रुपया कर  दी  जाये  पी  in
 कि  दफ्तर  तथा

 कोठागदियम  तथा  बल्लम पत् ली  कोयला  खानों  सम्बन्धी  मांग  में  १००  रुपये  की  कटौती की

 जान  |
 ord

 में  खान  स्वास्थ्य  बोर्डों  के  निर्माण  में

 विल मस् प्र
 उपाध्यक्ष  महोदय :

 ये  सब  मांगें

 तथा  कटौती  प्रस्ताव  सदन  के  समक्ष  चर्चा  के
 श्री  बिगुल राव  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 लिये  प्रस्तुत है  ।
 मंत्रालय  के  झ्न्तगंत  प्रकीर्ण

 विभागਂ  तथा  व्ययਂ  सम्बन्धी  मांग  में  १००  रुपये  श्री  एच०  एन०  शास्त्री

 की  कटौती की  जाये  ।”  :
 इस  बात  से  कोई  इंकार  नहीं

 कर

 सकता कि  मेरे  पुराने  मित्र  श्री  वी०  वी०  गिरि
 नौकरी  दफ्तरों  के  बढ़ाये  जाने  तथा  फिर  से

 तथा  उन  के  सहयोगी  श्री  भ्राबिद ae  कम संगठित  किये  जाने  की  आवश्यकता
 मंत्री  तथा  श्रम  उपमंत्री  के  पदों  के  fae

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर
 बहुत  उपयुक्त हूं  ।  इन  के  श्रम  मंत्रालय

 में  सचिवों  के  रूप  में  भी  ऐसे  व्यक्ति  कार्य  कर व  मावेलिक्करा )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 287  PSD
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 एच०  एन'०

 रहे  हूं  जो  समाज  सेवा  की  सच्ची  भावना  से  निर्णय  कीਂ  मांगें  स्वीकार  कर  दी  गई  हैं  ।

 श्रोत-घोल  हैं  ।
 कुछ  मामलों  में  तो  यहां  तक  कहा  गया  है  कि

 विवादों  का  मध्यस्थ  निर्णय  को  सौंपा  जाना
 परन्तु  इस  के  साथ-साथ  यदि  में  यह  नहीं

 सरकार  सामूहिक  विपणन  की  घोषित
 कहुंगा कि  देश  की  श्रम  समस्या  are  चिन्ता  से

 मुक्त नहीं  है  तो  में  समझता हुं  कि  मैं  अपने
 नीति  के  विरुद्ध  होगा  ।  में  सामूहिक  विपणन

 के  विरुद्ध  नहीं  परन्तु  विंमान  परिस्थिति  में

 गतंव्य  का  पालन  करने  में  भ्र समर्थ  रहूंगा  |
 सामूहिक  विपणन  की  कोई  नियन्त्रित  नीति

 श्रम  मंत्रालय को  इस  समस्या के  सुलझाने  में

 सफलता नहीं  मिली  है  ।  विशेष रूप  से  देश  की
 मजदूरों  के  ही  हितों  के  विरुद्ध  होगी  ar

 उस से  देश  के  aries  विकास  का  कार्य
 रोज़गार

 सम्बन्धी  स्थिति  बहुत  खराब  है  ।

 wit  उस  दिन  सदन  को  चाय  उद्योग में  आये
 व्यस्त  हो  जायेगा  ।  मं  माननीय  श्रम  मंत्री

 से  ate  करूंगा  कि  ag  स्थिति  पर  ध्यान
 गम्भीर  संकट  से  अवगत  कराया  गया  था 1

 से  विचार  करें  1

 बतलाया  गया  है  कि  एक  श्रोर  तो  मज़दूरों  की

 मजदूरी
 जो  कि  पहले  ही  बहुत  कम  माननीय  सदस्यों  ने  जो  कटौती  प्रस्ताव

 Ry  प्रतिशत
 कमी  कर  दी  गई  है  कौर  दूसरी

 रखे  हैं  उन  में  कई  बातें  उठाई  हैं  में
 ६०,०००  से  भी  अधिक  मज़दूर  बेकार

 उन  के  सम्बन्ध  में  तो  कुछ  alan  नहीं  कहना
 हो  गये  हूं

 |
 गत  पांच-छ  सप्ताह में  भूख  से

 मृत्यू  होने  की  भी  कितनी  घटनाओं  की
 चाहती  |

 परन्तु
 एक  बात  कहना  चाहता

 कुछ  दिन  हुए  लगभग सारे  सदन  ने
 खबर  मिली  है  ।

 प्रधान  मंत्री  को  उन  की  fata  नीति  के  लिये

 पटसन  उद्योग  में  भी  वैसी  ही  हालत
 धन्यवाद  दिया  qa  प्रसन्नता  है  कि  विदेश

 नीति  के  क्षेत्र  में  हमारे  देश  ने  इतनी  प्रतिष्ठा
 विद्यमान है  |  इस  उद्योग में  पिछले  छू  मासों में

 कम  से  कम  दस  हजार  व्यक्ति  बेकार  हो  गये  पाई  परन्तु  इस  के  साथ  साथ  मुझे  इस

 बात  का  खेद  भी  है  कि  सामाजिक  क्षेत्र  में

 हमारा  देश  सत  से  भी  कुछ  नीचे  ही  है  ।.
 कोयला  उद्योग  में  भी  हालत  बहुत  सौभाग्य  की  बात  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम

 सन्तोषजनक  नहीं  है  ।  एक  वर्ष  से  अधिक

 समय  हनना  दिल्‍ली  में  श्रम  तथा  उद्योग

 की  बाडीਂ  में  हमारे  ated

 सदस्य  परन्तु  evr  तथा  FEAR  के
 लयों  तथा  योजना  आयोग  के  संयुक्त  बीच  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संस्था  द्वारा  स्वीकृत

 aura  में  एक  विकास  परिषद्‌  की  बैठक हुई  २०  अभिसमयों में  से  भारत  ने  केवल  दो

 जिसमें  विज्ञानीकरण  तथा  छंटनी  के  रीक्षित  भ्र भि समयों  का  अनुसमर्थन  किया ।
 इस  प्रश्न  पर  विशेष  रूप  से  बिचार  किया  इस  के  अतिरिक्त  श्रम निरीक्षण  सम्बन्धी
 गया  था  शौर  मज़दूरों  तथा  मालिकों  के  एक  शौर  अभिसमय  भारत  द्वारा  स्वीकार

 बीच  एक  समझौता  भी  ga  था  जिस  के  किया  गया  इस  सम्बन्ध में  में यह  कहना
 परिणामस्वरूप एक  नीति  निर्धारित  की  गई  चाहता  हूं  fe  यदि  भारत  श्रन्तर्रष्ट्रीय
 थी

 ।  परन्तु  मुझे  खेद  है  कि  at  तक  वह  श्रम  संस्था  की  कार्यवाहियों  में  वास्तव  में  भाग
 योजना  खटाई में  पड़ी  हुई  है  ।  कोयला

 लेना  चाहता  हैं  तो  उसे  इस  क्षेत्र  में  कुछ
 उद्योग

 में  पहले से  ही  संकट  ara  gar  है  किंग  बढ़ना  अन्यथा  यह  सब  चीज
 झोर  बहुत  दिनों  से  चली  ar  रही  बेकार  जायेगी  ।
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 अन्त  में  में  फिर  यह  कहता  हुं  कि  मुझे  यह  है  उस  की  एक  सप्ताह  की  मजदूरी
 ।

 पूर्ण  विश्वास  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  ma  देखिये  कोयला  खानों के  मजदूरों  को  कितना

 उन  के  सहयोगीਂ  तथा  श्रम  मंत्रालय  सच्चे  कठिन  कौर  खतरनाक  काम  करना  होता  है  |

 हृदय  प्रयत्नशील  परन्तु  इस  समय  इस  को  देखते हुए  उस  के
 काम  करने  के

 घण्टे

 ars  से  कर  दिये  जाने  चाहियें  ।  खान श्रावद्यकता  इस  बात  की  है  कि  सरकार  की

 नीति  अधिक  सक्रिय  हो  शर  उस  में  अधिनियम  eur A में  पारित  किया  गया  था

 नियति  तथा  स्थिति  की  गम्भीरता  FT  शौर  वह
 भी  जब  मजदूरों  ने  बहुत  शोर  मचाया

 अभास  हो  ।  परन्तु  उस  कैरो  कुछ  नहीं  किया  गया
 a
 a  |

 att  अराज  हम  श्रम  मंत्रालय  की

 मांगों पर  ऐसे  समय  में  बहस  कर  रहे  हें
 जब  छुट्टियों

 का  प्रशन  लीजिये  ।  पूरे  वर्ष

 कि  हमें  प्रति  दिन  हजारों  मजदूरों  के  निकाले  में  उसे  वेतन  सहित  दो  छुट्टियों
 से  श्रमिक

 जाने  की  खबरें  सुनाई  दे  रही  ह्  हर  उद्योग  नहीं  मिल  सकतीं  ।  यह  सुविधा  भी  बहुत  कम

 कोयला  या  कपड़ा-हरेक  में  हजारों  मजदूरों  को  प्राप्त  है  ।  मजदूरों  की  हालत  का

 व्यक्तियों  को  निकाला  जा  रहा  चाय  उद्योग  पता  लगाने  वाली  समिति  ने  सिफारिश  की  थी

 की  हालत  भी  खराब है  कौर  इस  में  बीस  या  कि  मजदूरों  को  वेतन  सहित  दस  छू  परियां  दी

 पच्चीस  हजार  मजदूर  बेकार  हो  गये  ह्  जानी  परन्तु  अराज  तक  उसे

 कवित  नहीं  किया  गया  है
 :  खान

 में  यहां  केवल  उन  उद्योगों के  बारे  में  नियम के  वे  एक  त्रों  में  वेतन  समेत

 बोलूंगा  जिन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  स्वयं
 एक  सप्ताह  की  पट्टी  के  अधिकारी  हैं  ।

 पुरी  तरह  से  उत्तरदायी  है  ।  कोयला  उद्योग  बीमारी  के  लिये  वेतन  सहित  छुट्टी  देने  की

 को  हाल  ही  में  में  ने  इंडियन  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यह  उन  की

 for  ऐसोसियेशन  के  प्रधान  कीਂ  माइकल  मोर
 हालत  इस  oa  वैज्ञानिक

 के  भाषण  को  पढ़ा  जिस  में  उन्हों  ने  उद्योग  को  किया  जा  रहा  है  ।  उन्हों  ने  कुछ  औद्योगिक

 बन्द  कर  देन
 की

 धमकी  दी  उन्हों ने  कोयले  परामर्शदाता  नियुक्त  किये  हें  जो  उद्योग  का

 के  दाम  में  वृद्धि  कर  देने  की  मांग  की  कौर  कहा  अध्ययन  कर  रहे  यदि  वे  चाहते  हे  कि

 कि  यदि  ऐसा  न  होगा  तो  उद्योग  पर  इस  का
 मजदूर  झूठ  घंटे  पुरे  परिश्रम  के  साथ  कामਂ

 बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  उन्हों  ने  बहुत  सी  बातें  करें  तो  हम  इस  बात  को  मानने  के  लिये  तैयार

 कहीं  ।  वास्तव  में  उन्हों  ने  धमकी  दी  है  ।
 परन्तु इसके  लिये  श्राप  उनकी  हालत  ठीकਂ

 जिन  परिस्थितियों में  वे  काम  करते  हैं
 श्राप  कोयला  खानों  के  मजदूरों  की

 उन्हें  सुधारने  |  कम  से  कम  फैक्टरी
 हालत  देखिये  |  कहा  जाता  है  कि  भारत  की

 कोयला  खानों  में  सब  से  अधिक  मजदूरी

 नियम  के  जो  उपबन्ध  हैं  उन्हें  तो  साप  लागू

 कर  सकते हैं  ।  कोयला  खान  के  मजदूरों को
 सिंगरेनी  खानों  में  दी  जाती  है  ।  ड्राप  देखिये

 pre  अ्रधिनियम  की  सुविधायें  भी  नहीं  दी
 वहां  मजदूरी  कया  है  ?  मंहगाई  भत्ता  मिला  कर

 जातीं  ।
 एक  मजदूर  को  १२.६  रु०  प्रति  सप्ताह

 दिया  जाता  रानीगंज  में  मजदूरी  20,8 ¥  अरब  में  मजदूरों  के  लिये  रहने  के  मकानों

 रु०
 है  झरिया में  १०.७५  रु०  झ्र ौर  मध्य  प्रदेश  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  |  राज  लग  भग  तीन

 असर मेट्रो  इस  तरह  भारत  में  कोयला  लाख
 कोयला  खानों  में  काम  करते  हैं

 खानों  की  मजदूरी  का  shea  दस  रुपये  है  ।  जिन  में  से  दो लाख  को  मकानों  की  जरूरत  है  ।
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 श्री  fags

 इस  समय  वे  सब  झोंपड़ियों  में  रहते  हैं  ।  ही  क्रियान्वित किया  गया हँ  ।  परन्तु इस  में  भी

 जिस  गति  से  श्रम  मंत्री  चल  रहे  हैं  उस  से  तो  कायें  भ्रच्छी  तरह  नहीं  हो  हरहाल  झर  बही

 इन  मजदूरों के  लिये  सौ  वर्ष  में  भी  व्यवस्था  नौकरशाही  चल  रही  यद्यपि  में  यह  चाहता

 नहीं  हो  सकती  ।  सिंगरेनी खानों  में  गत  हूं  कि  इस  अधिनियम को  अन्य  स्थानों म  भी
 तीन  वर्षों  में  एक  भी  मकान  नहीं  बनाया  गया

 लागू  किया  जाये  परन्तु  इस  के  साथ  में  यह
 भी

 बड़े  दबाव के  बाद  उन्हो ंने  १८०  मकानों  चाहता हूं  कि  इस  अ्रधिनियम की  afar
 ay

 दोष  ७००० की  मंजूरी दी  है  are  भी  ध्यान  दिया  जाये  ।

 झोंपड़ियों  में  रह  रहे  हे  ।

 में  परब  बागान  श्रम  अधिनियम  पर  OTT श्रम  कल्याण  निधि  में  से  गृह-व्यवस्था

 के  लिये  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा
 यह  अधिनियम  बना  at  दिय  गया

 है  परन्तु  wal  तक  इसे  लागू  नहीं  किया  गया

 मध्य  प्रदेश की  कोयला  खानों  में  हालत  हे  ।

 कौर  भी  खराब  है  ।  पंचघाटी  खानों  तथा

 वर्धा  घाटी  खानों में  मजदूर  जिस  हालत  में  जहां  तकਂ  बैंक  तथा  बीमा  कम्पनियों

 हें  वह  भ्रत्यन्त  शोचनीय  है  ।  के  तमंचा  रियों  का  सम्बन्ध  बहुत  कुछ  शोर

 मचाने  के  बाद  एक  न्यायाधिकरण  नियुक्त

 इन  कोयला  खानों  में  मजदूर  संघ
 किया  गया  उस  ने  अरपना  निर्णय  दिया  था

 सम्बन्धी  कोई  करना  संभव  नही ं।
 जिस  से  कर्मचारियों को  कुछ  लाभ  मिला

 ज्यों ही  कोई  ब्यक्ति  मजदूर  संघ  को  संगठित
 परन्तु  हम्ना  ?  उच्चतम  न्यायालय

 करने  की  बात  करता  पुलिस  बीच  में  ar
 के  फैसले के  कारण  उसे  क्रियान्वित नहीं  किया

 जाती है  और  संघ  खत्म  हो  जाता  है  ।
 गया  श्र  अब  एक  दूसरी  समिति  बना  दी

 गई  एक  वर्ष  हो  चुका  है  कौर  प्रभी  तक मेरा  सुझांव  हैकि  श्रम  प्र पी लीय

 टीकरण को  हटा  दिया  जाना  FEXQ
 कुछ  नहीं  हो  पाया  है  ।

 में  हैदराबाद  राज्य  के  शाहबाद  सीमेंट
 एक  श्र  बात  गोरखपुर  श्रमिक  दल

 कारखाने  के  मजदूरो ंने
 ४८  दिन  की  हड़ताल

 हम  ने  कई  बार  प्रबन्धकों तक  जाने  का
 के  बारे में  इस  समय  इस  दल  की

 आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  हर  जगह  बेकारी
 प्रयत्न किया  परन्तु  उन्हों  ने  मना  कर  दिया  ।

 फैली  हुई  सिंगरेनी  खानों  में  भी  इस  समय
 मामला  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  को  सौंप

 दिया  गया  जिस  ने  छः  महीने  बाद  यह  फैसला
 २०००  मजदूर  बेकार  सिंगरेनी में  १४५००

 मजदूर  गोरखपुर  श्रमिक  दल  में  इस
 दिया  कि  मजदूरों को  पूरी  भत्ते  इरादी

 दी  जानी  अब  प्रबन्धकों ने
 चीज़ को  नहीं  चाहता  कि  दस  राज्य

 से

 इस  मामले  को  ower  न्यायाधिकरण  किसी  को  ara  ही  नहीं  fee  saa,  में  तो

 यह  चाहता हूं
 कि  उन्हें  स्थायी  रूप  से  नियुक्त

 को  निर्दिष्ट कर  दिया  इस  बात को  एकਂ
 किया  हम  ने  ठेके  की  प्रणाली  खत्म  कर  दी

 वर्ष  हो  गया  श्र  जितनी  देर  हो  रही

 मजदूरों  को  उतना  ही  नुक्सान  हो  रहा  है  ।  परन्तु  SH  का  एक  दूसरा  रूप  है  ।

 श्राप  उन्हें  केवल  ग्यारह  महीनों के  लिये  रखते

 हम  ने  कम  चारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  हैं और  फिर  उन्हें  निकाल  देते  है  ।

 बनाया  इसे  केवल  दिल्‍ली श्र  कानपुर में  उन  में  मजदूर  संघवाद  की  कोई  भावना



 १९३६  पु
 ह नकी  aii चा  |  २०  ard  geyz  अनहोनी की  मांगें  2%o

 नहीं  वे  न  भ्रमित  मजदूरी  मांगते  अन्तर्राष्ट्रीय श्रम  संगठन  की  रिपोर्ट से  भी

 पता  चलता  है  कि  भारत  ने  अरन्य  कई  देशों न  अधिक  भत्ते  arf

 के  मुकाबले में  सब  से  प्रतीक  अभिसमयों का
 wa  में  व्यवसायिक  रोगों  पर  कराता

 अनुसमर्थन किया  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं

 हूं
 ।  इस  दिशा  में  बहुत  कुछ  किया  जाना  कि  सरकार  की  इन  विभिन्न  कार्यवाहियों  से

 कोयला  उद्योग  में  तीन  लाख  लोग  लगे  हुए
 बहुत  सी  बातों  में  प्रगति  हुई  है  परन्तु  क्या

 कोयला  उद्योग  में  नियुक्त  डाक्टर  इन
 इस से  वास्तविक  समस्या  हल  हो  सकेंगी ।

 रोगों  से  पीड़ित  व्यक्तियों  की  are  श्यान  नहीं
 और  क्या  मजदूरों का  जीवन  निर्वाह  स्तर

 देते  ।
 ऊंचा  हो  सकेंगी

 ?
 कुछ  समय  से  बहुत से

 सरकारी  विभागों  में  हरेक  मंत्रालय  विशेषज्ञ इस  समस्या  पर  विचार  करते  रहे

 अ्रपनी  अलग  श्रम  नीति  का  ग्रनसरण चय  करता  हें  शर  उन्होंने  बताया है  कि  भारत  के  लोगों

 सब  समय  भरा  गया  है  जब  हरेक  ऐसो  संस्था  की  क्रय  शक्ति  तथा  मजदूरों की  उत्पादन

 को  जो  श्रमिक  संघ  अधिनियम  के  oad  क्षमता  दोनों  बहुत  कम  हू  जब  तक  इन  मामलों

 में  सुधार नहीं  किया  तब  तक
 पंजीबद्ध  हो  a  जिस  में  पर्याप्त  सदस्य

 मान्यता  दी  जानी  यदि  मेरे  पास  समय  निर्वाह  स्तर  ऊंचा  नहीं  उठ  सकता  ।

 होता तो  मैं  यह  बतलाता कि  गत  चार
 वर्षों

 जहां  तक  कि  लोगों  की  क्रय  afer का
 में  श्रम  सम्बन्धी  जितने  कानून  बने  हें  उन

 में  सब  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  है
 संबंध  योजना  ara  ने  इस  विषय  पर

 पुरी  तरह  विचार  किया  श्र  इस  में  सुधार
 क्योंकि  वे  सब  मजदूरों  की  भ्र पे क्षा  मालिकों  के

 करने  के  लिये  भरसकਂ  प्रयत्न  किया  जा  रहा
 हक  में  ही  प्रतीक

 श्री  पी०  सी०  बोस  :

 मजदूरों  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के भारत  विश्व  के  औद्योगिक  दृष्टि  से  उन्नत

 are  बड़े  देशों  में  से  एक  गिना  जाता  है  कौर  लिये  श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम  संगठन  ने  वैतनिक

 यहीं  कारण  है  कि  उसे  श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम
 व्यवसायिकਂ  मशीनों

 संगठन  की  शासिका  समिति  में  एक  स्थायी  का  afer  उपयोग  इरादी  उपाय  सुझाये  हें  ।

 fora  गया  यह  प्राधा  की  जाती  श्राप  किसी  उद्योगਂ  का  प्राधा  काम  मशीनों से

 है  भारत में  मजदूरों  की  हालत  करीब  करीब
 करके  श्र  प्राधा  हाथ से  करके  नहीं  चला

 इस  से  शारीरिक  श्रम  भी  बेकार जैसी  ही  होनी  चाहिये  जैसी  कि  अन्य  उन्नत

 देशों में  है  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  यह  बात  नहीं  हैं  जाता  और  उत्पादन भी  कम  होता  है

 श्र  हमारे  यहां  मजदूरों  की  दशा  प्रभी  काफी  हमारे देश  खानों  ५४  फैक्टरियों में

 अ्रसन्तोषजनकਂ हैं  मजदूरों  का  जीवन  मशीनों  की  अपेक्षा  हाथ  से  ज्यादा  काम

 निर्वाह  स्तर  बहुत  नीचा  ga उन  की  किया  जाता  ।  हमें  बताया गया  है  कि

 भारत  का  एक  खनिक  इंग्लैंड  के  एक  खनिक के मुख्य  अ्रसुविधा  रहने  के  स्थान  का  अभाव

 प्रदान  यह  है  कि  ऐसा  क्यों  हाल  ही  उत्पादन के  मुकाबले  में  केवल  १/१०  भाग  का

 के  वर्षों  में  सरकार ने  श्रम  सम्बन्धी बहुत  से
 उत्पादन  करता  यह  एक  काफी  गंभीर

 कानून  पारित  किये  हैं  पौर  मजदूरों  के  लिये  विषय है  जिस  पर  सरकार  श्र  मालिकों

 मकानों  की  व्यवस्था  करने  तथा  उन्हें  अन्य  दोनों  को  पूरी  तरह  से  विचार  करना

 सुविधायें देने  के  लिये  कई  योजनायें  भी  बनाई  जब  तक  मशीनों  की  सहायता  से  शा  री  रिक  श्रम



 ४१  अनुदान  की  मांगें  २०  मारे  33.0  अनुदान की
 मांगें  १९४२

 [sit  पी०  सी०

 का  उपयोग  नहीं  किया  जाता  तबतक  हालत  2  जिस  के  अनुसार  १५  या  १६  वर्ष  के

 नहीं  सुधर  सकेगी  ।  अधिक  उत्पादन  का  लोगों  को  काम में  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 मतलब
 अधिक  ग्राम  है  कौर

 अधिक
 ग्राम  से  तो  इसके  साथ  साथ  एक  भ्रनिवायं  शिक्षा

 अधिक  मजदूरी  मिलेगी  ax  प्रतीक  मजदूरी  अधिनियम  भी  होना  चाहिये  ।  क्योंकि  यदि

 से  जीवन  निर्वाह  का  स्तर  ऊंचा  उठ  ये  लोग  काम  पर  भी  न  जायेंगे  शर  पढ़ेंगे

 करेंगे  !

 वैतनिक
 उम्मीदवारी

 के  बारे  में  भी  नहीं  तो  अ्राखिर  क्या

 वे  केवल  बाजारों  में  जा  कर  जेब  काटना

 काम  पर  लगाये  जाने  से  पहले  किसी  &  सीखेंगे  ।  तो  यह  कुछ  अनियमितता यें

 व्यक्ति
 को  काम  के  बारे  में

 कुछ  जानकारी  हैं जो  में  ने  मंत्रालय  के  विचारां  यहां

 रखी  हें

 आदमी  सीधा  भ्राता है
 भ्र ौर  उसे

 काम  पर  उद्योगों  में  कभी  तेजीਂ  ara  ate  कभी
 लगा  दिया  जाता  स्वाभाविक है

 कि  वह
 मन्दी  ।  पूंजीवादी  या  श्रद्धा  पूंजीवादी  wa

 व्यक्ति  एक  भ्रनूभवी  अथवा  प्रशिक्षित  व्यक्ति
 व्यवस्था  में  इन  बातों  पर  किसी  का

 की  अपेक्षा  कम  उत्पादन
 इस  के

 ग्र लावा

 व्यवसायिक  प्रशिक्षण  तथा  मशीनों  के
 amy  नहीं  हो  इस  के  होते  हुए  भी

 मंत्रालय  को  यह  देखना  चाहिये  किः  बड़े

 सरकार  पूरी  तरह  विचार  करेगी  ।
 पैमाने  पर  छंटनी  कभी  न  की  जाये  ।

 कुछ
 fer  हुए  में  ने  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया

 यह  कहा  गया  हे  कि
 बोनस

 तथा
 भविष्य  था  कि  जो  भी  बड़े  पैमाने

 पर
 छंटनी  करना

 निधि  अधिनियम  सब  मालिकों  के  फायदे
 चाहते हों  उन्हें  छंटनी  से  कम  से  कम  छः

 के  लिये है  ।  में  इसे  नहीं  मानता  ।  ये  कानून  महीने  सेवायोजनालयों  को  सूचित

 मजदूरों
 की  भलाई  के  लिये  बनाये  गये

 रखना  चाहें  सेवा  योजनालयों  को  काफी

 लिये  रुपया  देना  पड़ता  यह  बहुत  पहले  सुचित  करना  यदि  ऐसा

 पूर्ण
 कानून

 जब  में  इस
 विषय

 में  छान  बीन  किया  जाने  लगे  तो  मजदूरों  को  होने  वाली

 कर  रहा था  तो  में  ने  देखा  कि  वर्ष  १८७१  में  परेशानी  काफी  कम  हो  सकेगी  ।

 समय  सरकार  ने
 केवल

 मुझे  पूरा  भरोसा  है  कि  पिछले  श्रम
 एक  ofa faara—pa tt

 पारित  किया  wit  इस  के  बाद
 मंत्री  वर्तमान  मंत्री  tar  मजदूर

 LEVI LELS  तक  कोई  श्रम  सधी  समस्या्रों से से  पर्याप्त रूप  से  परिचित  a  |

 कानून  नहीं  गया  यानी  Yo  उन्हों  ने  मजदूरों  के  लिये  काफी  किया  है

 वर्ष तक  कोई  कानून  नहीं
 बना

 ।
 जितने  शौर

 में
 राशा  करता  हूं  कि  भविष्य  में  वे

 भ«
 इस  से  भी  अधिक  करेंगे  ।

 श्री  इलयापेरमल

 गलत  है  कि  सरकार  ने  कोई  कानून  नहीं

 बनाये  हैं  ।

 के
 सम्बन्ध

 में  कुछ  कहना  चाहता

 जब  कि

 औद्योगिक  श्रमिकों  के  लिये  थोड़ा  बहुत  कर

 भी  दिया  गया  खेतिहर  श्रमिकों  के  लिये
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 कुछ  भी  नहीं  किया  गया  खेतिहर  श्रमिकों  कदाचित कुछ  समय  gs  माननीय  मंत्री  भी

 के  पास  घर  नहीं  इसलिये  उन्हें  रहने  के  वहां  गये  किन्तु  कुछ  ऐसा  लगता  हूँ  कि

 लिये  ऊसर  भूमि  दी  जानी  उन  की  मंत्री  महोदय  ने  वहां  की  सब  बातों  पर

 हालत  विस्थापित  व्यक्तियों  से  भी  खराब  ध्यान  नहीं  दिया  क्यों  fe  seal  ने  सरकारी

 उन  के  बच्चे  और  स्त्रियां  आधी  न॑  गी  रहती  ढंग  पर  निरीक्षण  किया  उन्हें  उन  बातों

 हू  तथा  उन  को  भर  पेट  खाना  भी  नहीं  मिलता  को  देखने  का  मौका  ही  नहीं  दिया  गया  जिन

 है  यद्यपि  वे  समस्त  देश  के  लिये  खाद्य  उत्पन्न  बातों  को  में  ने  देखा  है  ।  में  के  प्रबन्ध

 करते  ह्  उन  के  बच्चों  की  शिक्षा  का  कोई
 कर्त्ता  बोर्ड  से  भी  fated  |  में  ने  उस  का

 प्रबन्ध  नहीं  है  ।  चिदाम्बरम  ताल्लुक  में  ध्यान  निम्न  वर्गो  कर्मचारियों  की  कौर

 कुछ  गांव  ऐसे  हें  जहां  पर  श्रमिकों  को  श्रारर्षित  करना  चाहा  मे ंने  सुझाव  रखा
 दारों  के  खेतों  में  काम  करना  पड़ता  है  तथा  था  कि  कम  से  कम  ऐसे  कर्मचारियों  को

 उन  की  स्त्रियों  को  जमींदार  के  घर  पर  काम  इतनी  सुविधायें  तो  दी  जायें  जिस  से  वे

 करना  पड़ता  हे  घर  पर  काम  करने  वाली
 पुर्वक रह  सकें  |  परन्तु  प्रो  के  सदस्यों  ने  मेरे

 स्त्रियों  को  कोई  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  है  ।  प्रस्ताव  को  ठुकरा  दिया  ।

 दिन  भर  काम  करने  पर  भीਂ  खेतिहर  श्रमिक

 को  केवल  WTA  से  आने  तक  की  मजदूरी
 जहां तक  में  वहां  की  स्थिति को  समझ

 पाया  साम्यवाद  का  जोर  बढ़  रहा
 मिलती  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह
 भी

 कह  देना  चाहता

 वर्षों  के बाद  28S  में  प  रि  नियम  पुस्तक  हूं  कियदि  केन्द्र ने  शीघ्र  ही  हस्तक्षेप न  किया  तो

 कोलार  की  सोने  की  खानों  में  साम्यवाद  का में  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  सम्मिलित

 किया  गया  परन्तु  मुझे  यह  देख  कर  बहुत
 ही  बोल  बाला  हो  जायेगा  |  में  चाहता  हूं

 कि  श्रम  मंत्रालय  शीघ्र  ही  वहां  पर  काम  करने निराशा  हुई  है  कि  कच्छ  कौर

 दिल्‍ली के  राज्यों  को  छोड़  कर  इस  भ्र धि नियम  को  वाले  कर्मचारियों  की  दशा  की  जांच  कराये  ।

 झर  किसी  राज्य  में  कार्यान्वित  नहीं  किया  कोलार  की  सोने  की  खानों  में  काम

 गया  में  सरकार  तथा  माननीय  श्रम  मंत्री  करने  वाले  कर्मचारियों  मोटे  रूप  से

 से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इसे  कार्यान्वित  दो  वर्गों  में  बांटा  जा  सकता  हैं  ।  एक  तो

 के  सम्बन्ध  में  निदेश  जारी  करें  अन्यथा इन  वे  हूं  जो  प्रतिभूति  कर्मचारी  हूं  तथा  दूसरे  वे

 श्रमिकों  के  असामाजिक  लोगों  के  हाथों  में
 हूँ  जो  प्रतिभूति  कमंचारी  नहीं  हैं  प्रतिश्त

 पड़  जाने  की  सम्भावना  हैं  ।  मं  चाहता  हूं  कर्मचारियों  की  विदेश  भत्ते  के  अलावा
 अन्य

 हर  प्रकार  की  जमींदारी  समाप्त  कर  दी
 बहुत  सी  सुविधायें  प्राप्त  हूं  ।  अधिकतर

 जाये  |
 प्रतिभूति  कर्मचारी  योरोपीय  जब  कि  समस्त

 अधीनस्थ  कमंचारी  भारतीय  हैं  ।  प्रतिश्त श्री  फ्रेंक  मन्थनी
 कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  के  अलावा

 भारतीय  :  मैं  ने  अपने  कटौती  प्रस्ताव  द्वारा

 कोलार  सोने  की  खानों  में  काम  करने  निवृत्ति-बेसन  भी  मिलता है  जब  कि  अधीनस्थ

 कर्मचारियों  को  केवल  थोड़ी  सी  भविष्य वाले  व्यक्तियों  की  दशा  की  कौर  ध्यान

 झर्काषित  कराना  चाहा  है  ।  निधि  मिलती  है  ।  वहां  पर  कर्मचारियों  की

 वायु  के  सम्बन्ध  में  कोई  पाबन्दी  नहीं  है
 गत  वर्ष  सितम्बर  मास  में  मुझे  कोलार की

 देखने की

 ७५  वर्ष  के  भी  कर्मचारी  खूबी  तो

 सोनें  की  खानों को  प्रत  ना  1  अवसर  मिला  यह  हैं  कि
 ४०  ag  तक  कार्य  करने के  पचाते ( ज
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 फ्रेंक  मन्थनी ]  श्री  विद्याशंकर )  :  यह  बात  तो

 माननी ही  पड़ेगी  कि  पिछले  पांच  साल  से  जो भी  ऐसे  कमंचा  री  को  केवल  चार  या  पांच  हजार

 रुपये  भविष्य निधि  के  रूप  में  मिलते  कुछ  गवर्नमेंट  साफ  इंडिया  की  लेबर  पालिसी

 रही  वह  प्रोग्रेसिव पालिसी  रही  हैं  कौर

 ठाकर  दास  भागने
 उन्हों  ने  काफी  कानून  इस  उद्देश्य  से  बनाये  हैं

 पद  पर  matt हुए  ।]  कि  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  हो  जहां तक

 प्रतिभूति  कर्मचारियों  उन  की  पालिसी  का  ताल्लुक  है  मुझे  इस  बात  पर  खुशी

 है  कि  पिछले साल  से  जब  से  किਂ  वर्तमान
 पत्नियों  तथा  बच्चों  लिये  भी  मंहगाई

 श्रम  मंत्री  ने  मंत्रित्व  संभाला  उन्हों  ने  काफी
 भत्ता  दिया  जाता  हैं  जब  fe  अधीनस्थ

 कमेंचारियों  को  ऐसी  कोई  सुविधा  प्राप्त  विचार  किया  है  कि  नये  बदले हुए  हालात में

 हम  को  कया  तबदीलियां करनी  हे  कौर  कानूनों
 नहीं  प्रतिश्त  कम  चा  रियों  को  रहने  के  लिये

 बंगले  मुफ्त  में  मिलते  या  उन्हें  बंगला  भत्ता
 को  क्या  नया  रूप  देना  पिछले  साल  से

 उन्हों  ने  इस  सम्बन्ध में  जो
 चर्चा

 की  है  उस  से दिया  जाता  उन्हें  मुफ्त  में  ई  धन  कौर  बिजली
 काफी  विचार  मन्थन  हुआ  श्र  हम  को

 मिलती है  ।  उन  के  लिये  लागत  मूल्य  पर
 इस  बात  की  खुशी  है  कि  पिछले  में

 वस्तुयें  खरीदने  के  दुकान  खोल  दी
 नैनीताल  में  और  दूसरी  जगहों  में  जौ

 गई  है  ।  उन्हें  सवारी  भत्ता  भी  मिलता

 इस  प्रकार  कोई  सुविधा  wees
 विचार  हुआ  हैं  उस  में  श्रम  के  सभी

 कार्य  करने  वालों  शौर  दिलचस्पी  लेने  वाले
 कर्मचारियों  को  उपलब्ध  नहीं  है  उन्हें  जब

 गिरोहों  ौर  पार्टियों  ने  हिस्सा  लिया  हूँ
 चाहे  तब  निकाला  जा  सकता  यहां तक  कि

 २०  या  २५  वर्ष  की  नौकरी  होने  पर  भी

 शर  इस  में  काफी  कंट्रीब्यूशन  किया  हैं  |

 में  यह  चाहता हं  कि  जब  किः  राज  हम  प्लानिंग
 चोरियों  को  बिना  किसी  अ्रपराध  के  निकालਂ

 दिया  जाता  हैं  ।  यह  भेद  भाव  केवल  जीवित
 की  तरफ  जा  रहे  हैं  दो  तीन  बातें हम  साफ  कर

 इस  वक्त  तक  जहां  तक  पालिसी को

 रहने  तक  ही  सीमित  नहीं  हैं  बल्कि  मृत्यु
 में  लाने  का  ताल्लुक  है  सूबों में  विशेष  रूप से

 के  बाद  भी  किया  जाता  यदि  कोई  व्यक्ति
 शर  में  कहूंगा  कि  बहुत  हद  तक  सेंटर  में

 प्रतिभूति  कर्मचारी है  प्नौः  उस  का  पुत्र  भी  उस  पालिसी पर  are  नहीं  होता  जिस

 श्रुत  कर्मचारी नहीं  है  तो  पुत्र  की
 कब्र

 उस  का  कि  हम  बार  बार  ऐलान  करते हैं  या  जिस

 कब्रिस्तान में  नहीं  बनाई  जा  सकती  हैं  जिस  में
 की  हमारे  माननीय  मंत्री  अपने  व्याख्यानों  में

 का  दफनाया गया  हो  ।  और  अपने  भाषणों में  व्याख्या  करते हें  ।
 मेरा  निवेदन  हैं  कि  माननीय  मंत्री इन  बातों  पर

 ध्यानपूर्वक  विचार  करें  तथा  दक्षिण  भ्र फ़ीका
 में  यह  समझता  हूं  कि  उस  के  सम्बन्ध

 का  वातावरण  यहां  न  फैलने दें  ।  माननीय  में  तीन  बातें  हमें  साफ  कर  देनी

 मंत्री  ने  की  सोने  की  खानों  के  सम्बन्ध  पहली  चीज  यह  हैं  fe  गवर्नमेंट की  लेबर

 में  जांच  करने  के  लियें  एक  समिति  नियुक्त  पालिसी  मजदूरों  के  हक  में  होनी

 करने का  सुझाव  रखा  था  ।
 में  चाहता हूं  कि  नक़ाइस  चीज  को  प्रो  ज्यादा  साफ  कर  दूं  कि

 निर्देश  के  पदों  में  थोड़ा  परिवर्तन कर  दिया  जाय  गवर्नमेंट  की  लेबर  पालिसी  ऐसी  होनी  चाहिये

 झर  कोलार की  सोने  की  खानों की  ददा के  कि  चाहे  उस  के  लिये  ट्रिब्यूनल  हों  अथवा

 सम्बन्ध  में  भी  जांच  करने  का  सुझाव  शामिल  कोर्ट  सू  मिल  मालिक  प्रौढ़  मजदूरों  के  झगड़े

 कर  लिया  जाये  |  जो  उन  के  पास  निर्णय  के  लिय  तो  उनको
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 मजदूरों  का  हित  सर्वोपरि  रखना  चाहिये  मजदूरों की  शान्तिपूर्ण हड़तालों  ate  पिकेटिंग

 अर  उन  को  मजदूरों  के  हक  में  अपना  मसला
 को  तुड़वा  सकते  हैं  तो  में  कहने  पर  मजबूर हूं

 देना चा
 क्यों

 कि  मजदूर  जमात  एक  कमजोर  कि  हम  मजदूरों  के  हितों की  रक्षा  नहीं  कर

 जमात  यहां  पर  | ह कलेक्टिव  बारगेनिंगਂ  में  समझता  हूं  कि  श्राप  इस  सम्बन्ध

 की  चर्चा  की  गई  तर  हमारे  श्रम  मंत्री  ने  इस  में  अ्रपनी  पालिसी  तय  करने  जा  रहे  हैं  कौर

 बात  की  तरफ  तवज्जह  दिलाई  fe  हमें  उसके  लिये  हम  एक  नया  कानून  भी  बनाने

 कलेक्टर  बारगेनिंगਂ  या  सामूहिक  फैसले  जा  रहे  तब  उस  में  हमें  यह  बात  बिल्कुल

 की  तरफ  ध्यान  देना  बिल्कुल  ठीकਂ  साफ  कर  देनी  चाहिये  कि  गवर्नमेंट  की  सिफ

 चीज  लेकिन  हमें  यह  बात  भी  नही  भुला  ७ “प्राइवेट  प्रापर्टी  की  रक्षा  करने  की  जिम्मे०

 देनी है  कि  मजदूरों  का  संगठन  बहुत  कम  दारी  ही  नहीं  बल्कि
 उस  का  यह  भी  देखना

 है  कौर  जहां  कहीं  मजदूर  ताकतवर  हैं  भी  फर्ज  है  कि  मजदूरों  के  साथ  न्याय  होता

 वहां  उन  की  श्रमिक  हालत  तो  दयनीय  ait  उन  के  वाजिब  हक  सुरक्षित  रहते  है ं।

 रहती  ही  है  ।  होता  यह  है  कि  यदि  कारखाने  दार  का  कारखाने  की  सम्पत्ति

 अगर  कहीं  मजदूर  लाचार  हो  कर  हड़ताल  पर  अ्रधिकार  है  और  सरकार  इस  भ्र धि कार  की

 अथवा  पिकेटिंग  करतें  हें  तो  सरकार  उस  में  रक्षा  करती है  तो  मजदूर  का  काम  पाने  का

 रुकावट  डालती  पुलिस  भराती  है  शर  उन  झर  कारखाने  में  मुलाज़मत  का  भी  हक  है

 को  ऐसा  करने  से  रोकती  है  ak  वह  ऐसा  जिस  की  रक्षा  उतनी  ही  तत्परता  से  होनी

 इसलिये  करते  हू  कि  ब्यान  समाज  व्यवस्था  प्रापरटी  की  रक्षा  करने  की  सरकार

 में  जितनी  भी  ् पी प्रापट  कारखाने  शादी  की  जिम्मेदारी  के  बारे  में  तो  हाई

 उन  की  रक्षा  करना  गवर्नमेंट  का  फर्ज  एपेलेट  कोर्ट  और  दूसरे  में  यह

 माना  गया  वह  सब  ठीक  लेकिन  में  एक  श्राम  उसूल  तस्लीम  कर  लिया  गया  हैं  कि

 पुछ  कि  जिस  वक्‍त  मिल  मालिक  बिना  किसी  प्रापरटी  की  रक्षा  करना  सरकार  का  फर्ज  है  ।

 कारण  मजदूरों  को  शापने  कारखानों  में  वर्तमान  दशाओं  में  इस  सिद्धान्त  के  विरुद्ध

 कौर  फैक्टरी  से  डिसमिस  कर  देते  हैं  छंटनी  नहीं  वह  तो  ठोक  लेकिन  जव  हम  एक

 य
 कर  देते  उस  वक्त  नया  बिल  लेबर  पालिसी  को  ले  कर

 बता  रहे  हैं

 क्या  हमारा  उन  मजदूरों  की  रक्षा  करना  तो  यह  चीज  सब  पर  बाजे  हो  जानी  चाहिये

 फर्ज  नहीं  हो  जाता  अज  होता  यह  है  कि  fe  सरकार  का  मजदूरों  के  लिये  भी  कुछ

 मिल  मालिक  के  कहने  पर  पुलिस  ar  जाती  है  फर्ज हैं  कौर  उनके  काम  पान  और  काम  करने के

 और  हड़ताली  मजदूरों  को  जबर्दस्ती  वहां  से  उचित  शझ्रधिकारों  की  रक्षा  करना  भी  सरकार

 हटा  देती  है  ae  मिल  मालिकों  की  प्रापर्टी  अरपना  कत्तव्य  समझती  है  |

 की  रक्षा  करती  परन्तु  में  हमें

 इसी  तरह  जहां  पर  झारबिटेशनਂ दरों  के  हितों  शौर  उन  के  अधिकारों  की  रक्षा

 करने  की  जरूरत  है  कौर  मजदूरों  के
 और  आरबिटेदानਂ  का  सवाल

 अ्राता हैं तो हम है  तो  हम  देखते हैं  कि  वहां कारों  की  रक्षा  हमारे  लिये  एक

 बहुत  पवित्र  चीज  है  ।  लेकिन  aa  श्राप
 यूटिलिटी  सर्विस

 पब्लिक  यूटिलिटी

 का  भेद  किया  जाता  में  समझता
 कारखानेदारों  और  पूंजीपतियों  का  यह

 हुं  कि  इस  प्रैकार  का  भेद  करना  बनावटी  है  प्रौढ़
 कार  मान  लेते  हैं  कि  जब  वहू  जिसे  चाहें  काम

 हमें  इस  को  दूर  करना  में  इस  की  कोई
 से  डिसमिस  कर  सकते  या  निकाल  सकते  वजह  नहीं  समझता  कि  ऐसी  कौर

 287  PSD
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 उद्योग  जो  जनता  के  लिये  उपयोगी  इंडस्ट्रीज़  ख़ातिर  तीन  साल  से  उस  नये  कानून  का

 हैं  पब्लिक  यूटिलिटी  सर्विसेज  उन  के  लिये  इन्तजार  कर  रहे  ह  भ्र  में  नहीं  कह  सकता

 सैरकार  की  विद्वेष  जिम्मेदारी  तो  हो  लेकिन
 7

 कि  नया  कानून  हमारा  कब  TH  बन  कर

 नो  पब्लिक  यूटिलिटी  सर्विसेज  ह  वहां  तैयार  हो  जायेगा  में  यह  भी  नहीं  जानता  कि

 के  मजदूरों की  रक्षा  न  की  जाये  कौर  दोनों
 पाया  बजट

 सेशन
 में

 नया  कानून झा  भी  रहा

 के  बीच  एसा  भेद  करना  ठीक व  उचित  नहीं  है  या  नहीं  कौर  में  समझता  हुं  कि  भ्रमर  प्रिये

 है  ।  जहां  तक  गवर्नमेंट के  कारखानों का  भी  at  उस  पर  विचार  करने  कौर  पास

 सवाल  गवन  मेंट  अपने  करने  में  काफीਂ  समय  लग  इसलिये

 को  यूटिलिटी  कह  कर  वहां  मेरा  सुझाव  है  कि  जब  तक  नया  कानून  नहीं
 पर  मजदूरों  के  भ्र धि कारों को  खत्म  कर  बन॑  तब  तक  मौजूदा  कानून  में  जो  ऐसी

 लेकिन  यह  होना  चाहिये  कि  मजदूरों  त्रियां  हें  जिन  की  वजह  से  दिक्कत  होती

 चाहे  वह  कहीं  भी  काम  हर  जगह  उस  उन  का  हम  सुधार  कर  लें  कौर  कोई
 के  अधिकारों  की  रक्षा  होनी  चाहिये  अरेंजमेंट

 1.0
 ऐसा  होना

 में  चाहता  हूं  सरकार  उन  कारणों  को  टूर  करने  चाहिये  जिस  से  मजदूरों  को  राहत  मिले
 ।

 की  कोशिश  करे  जिन  के  कारण  मिल  मालिकों
 मौजूदा  कानूनों  में  स्तरीय  डिस्प्यूट्स  एक्ट

 और  मजदूरों  में  ara  दिन  झगड़े  चला  करते  हैं  स्टैंडिंग  भ्रामक  के  मिनिमम  वेजेज

 शर  जब  तक  हम  उन  बुनियादी  कारणों  को  दूर  एक्ट  कौर  यूनियन  के  रेकगनीशन  शादी  जैसी

 नहीं  करते  तब  तक  हम  अपने  देश की  व्यवस्था  जो  खामियां  हैं  उन  को  सुधार  हम  सिफ

 को  ac  aaa  देश  के  विभिन्न  उद्योगों  को  उन्नत  इतने  ही  से  सन्तोष  मान  कर  बैठ  सकते

 नहीं कर  मिसाल  के  तौर॑  पर  मजदूरों  कि  नया  कानून  अन  वाला  इसलिये  इस

 की  यूनिवर्स  LATA  ST  करने का  मसला  समय  हमें  कुछ  नहीं  करना  ।  इसलिये  में

 प्रभी तक  हल  नहीं हो  पाया  परौ  जब  तक  अराधना  करूंगा  कि  इंटेसिव  अरेंजमेंट  के  लिये

 यूनियनों  को  रेकगनाइज  नहीं  किया  जाता  कोई  न  कोई  चीज  हमें  फौरन  करनी  चाहिये

 तब  तक  आप  की  कोई  ह कलेक्टिव  बारगेनिंगਂ
 जिस  से  कि  मजदूरों के  हितों  की रक्षा हो

 नहीं हो  सकती  |  यह  बहुत  जरूरी है  कि  देश  का  प्रोडक्शन  बढ़ाने  की  बड़ी  चर्चा  होती हैं

 गवन  मेंट  मजदूरों  की  यून्यिन्स  को  तस्लीम  में  भी  चाहता  हुं  कि  हमारा  प्रोडक्शन

 करे  क्योंकि  ATT  ऐसा  नहीं  करते  तो  लेकिन  ऐसे  प्रोडक्शन  का  क्या  फायदा

 मिल  मालिक  लोग  किस  से  बात  करेंगे
 जिस  में  मजदूरों की  छंटनी  होती  है  पौर  उन

 यूनिवर्स  के  तस्लीम  करने  में  रेकगनीशन  को  काम  से  निकाला  जाता  और  जब

 में  किसी  तरह  की  कोई  रुकावट नहीं  होनी  आदमी  बेकार  हो  जाता  है  तो  वह  अनाप  का

 चाहिये  ।  हमारे  कानून  में  जो  माल  नहीं  खरीद  लोगों  की  खरीदने  की

 की  धारायें  थीं  उन  के  अधार  पर
 शक्ति कम  हो  जाती  जरूरत यह  है  कि

 प्रौढ़  नई  धाराओं  केआ धा  पर  हमें  कुछ न  वेलफेयर  स्टेट  बनाने  का  जो  हमारा  श्रादर्द

 कुछ  इस  दिशा  में  करना  चाहिये  ।  यह  ह ैतो  उस  में  तो  यह  होना  चाहिये  किਂ  अगर

 बड़े  हम  कौर  सन्तोष  at  विषय  है  मजदूरों  की  वेजेज  नहीं  बढ़ायी  जातीं  तो

 कि  बाप  लेबर  पालिसी के  सम्बन्ध  में  एक  उन
 की
 जरूरत

 की
 चीजों

 की  कीमत तो  कम

 नया  कानून  बनाने  जा  रहे  लेकिन  हम  की  जायें  ।
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 नाथ  जी  ने  इस  का  जिक्र  fear  लेकिन हम  अपनी  इंडस्ट्री  को

 करना  चाहते  तो  सिंह  हमें  इसी  पर  दृष्टि  में  इस  का  जिक्र  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि

 नहीं  रखनी  है  कि  कम  खर्च  नह  सबजुडिस  में  यहं  कह  सकता  हूं  कि

 मिल  मालिकों के  खर्चों  में  कमी  wa  पंजाब  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  पहलें एक  मामला

 प्रोडक्शन  ज्यादा  हो  कौर  प्राफिट  ज्यादा  ट्रिब्यूनल  में  भेजा  गया  |  मजदूरों  पर

 हमें  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  दबाव  डाला  जा  रहा  हैँ  कि  वे  उसे  वहां से  वापस

 श्राम  जनता  को  ौर  मजदूरों  शादी  को  उन  के  रास्ते  में  काफी  अड़चनें  डाली

 उन  की  जरूरत  की  चीजें  कम  दामों  पर  मिल  जा  रही  हें  कौर  यह  सब  क्लारखानेदारों  के

 सकें  ।  सिर्फ  यहीं  जरूरी  नहीं  चीजों  दबाव में  प्रा  कर  जा  रहा  हमारे

 के  दाम  इस  हिसाब से  कम  हों  ताकि वह  यहां जो  झगड़े  होते  हैं  उन  को  ट्रिब्यूनल  में

 होकर  में  बिक  सकें  ऐसा  बेशक  भेजने  में  भी  काफी  दिक्कतें  ait  उलझनें

 परन्तु  मजदूर  को  कुर्बान  कर  के  खड़ी  की  जाती  ह्  में  नहीं  चाहता  कि  मामले

 उन्हें कम  उजरत  दे  उन  पर  काम  का  बोझ  ट्रिब्यूनल  में  चलते  रहें  कौर  हमारे  मजदूर

 बढ़ा  कर  एक  बड़ी  संख्या  को  बेकार  लोग
 मुकद्दमेबाजी

 में  फंसे  परन्तु  या  तो

 ap
 a  onl कर  के  बेशक  विदेशों  में  हमारा  माल  न  आप  मजदूरों को  भी  छोड़  दें

 कि  वह  tar

 पर  हम  कम  कीमत  पर  माल  बेचने  पिकेटिंग  करें  अझर  जो  उन  की  ताकते  है

 के  खातिर  मजदूरों  की  बेकार  न  होने  देंगे  ।  उस  को  इस्तेमाल  करें  क्यों  कि  जो  काम  करने

 नगर  श्राप  के  रेदानलाइजेशन  से  यही  मुराद  वाले  आदमी  हैं  अप  उनकी  हिफाजत  नहीं

 है  कि  श्राप  प्रोडक्शन  कौर  फौरेन  तो  फिर  उन्हें  खुला  छोड़  दें  ।

 मार्केट  में  श्राप  की  चीजें  खप  चाहे  मजदूरों  दारों  को  भी  अ।प  प्रोटेक्शन  देना  बन्द  कर

 की  श्रमिक  अवस्था  हीन  होती  चली  जाय  दें  कौर उन  को  श्र  मजदूरों  को  झापस में में

 तौर  चाहे  उन  की  दिन  पर  दिन  खरीदने  की  फैसला  करनें  लेकिन  जब  बाप  देश  के

 ताकत  कम  होती  जाय  इस  तरह  जो  हित  के  लिये  wee  को  प्रोटेक्शन

 एक  बेचारों  की  फौज  देश  में  बन  रही  है  देते  हैं  ताकि  काम  चलता  रहे  तो  श्राप  को

 उस  में  निरन्तर  इज़ाफा  होता  चला  मजदूरों  के  हुं  फो  भी  प्रोटोकॉल  देना  चाहिए
 + तो  में  कहूंगा  कि  वह  रेशनलाइजेशन  नहीं  Q  में  जानता  हूं  कि  जब  झगड़े  चलते  रहते

 कौर  वह  श्राप  जो  एक  वेलफेयर  स्टेट  जब  वह  स्ट्राइक  करना  चाहते  या  रोक  कोई

 बनाने  का  मकसद  उस  के  अनुकूल  नहीं  है  रास्ता  अपनाना  चाहते  ह  गवर्नमेंट  के

 फौरेन  मार्केट  के  लिये हमें  मजदूरों  की  कानूनों  के  मातहत  उन  को  धमकी  दी  जाती

 पर  सस्ती  चीजें  तैयार  नहीं  करना  चाहिये  |  है  लेकिन  ७३ 14 अ्रातनर  से  बोलने  वाला

 कोई  नहीं  श्राप ने  उन  के  लिये  क्या

 इस  के  साथ  में  दो  चार  मिनट  में  जो  कानून  रखा  श्राप  ही  बतलाइये  कि  जब

 पालिसी  के  इम्पिलिमेन्टेशन  का  सवाल  हैं  कभी  एम्पलायर  या  फैक्टरी  गलती

 उस  के  मुताल्लिक  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 करता  है  तो
 उन  में  से  कितनों को  जेल  हुई  ? जो  हमारी  नीति  है  वह  काफी  प्राग्रेसिव

 लेकिन  कितने  ही  मजदूर  हें  जो  ५
 लेकिन  हमारा  जो  भ्रमण  खास  कर  स्टेटों

 कारों की  रक्षा  के  लिये  जेलों  में  गये  में में वह  बिल्कुल  है  ।  में  पंजाब

 स्टेट  के  बारे  में  कह  सकता  हूं  कि  वहाँ तो  तो  चाहता
 था

 कि
 प्राय

 को
 मिसालें  दूं  और

 कम  से  कम  यही  हाल  है  ।  मेरे  दोस्त  हरिहर  बताऊं  कि  कितनी  ज्यादतियां  मजदूरों  पर  हो
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 रही  लेकिन मेरे  पास  समय  नहीं है  वह  किन  हालात  में  रह  रहे  में  चाहता हं

 में  कहना  चाहता  हुं  कि  भ्र धि कारियों  के  गवर्नमेंट  भ्राइडियल  एम्प्लायर  बने  और  जो

 हाथों  जिस  तरह  कानून  का  इम्पलीमेन्टेशन  सर्विस  रूल्स  हैं  जिन  की  वजह  से  उन
 को

 होना  चाहिये  वह  नहीं  हो  रहा  में  श्राप को  सब  सहूलियतें  मिल  नहीं  पा  रही  उन  को

 पैप्सू  का  हाल  बताना  चाहता  हालांकि  बदले  ।  जो  अधिकार  कौर  जो  सहूलियतें

 वहां  के  शासन  का  अ्रधिकार  अभी  हाल  ही  में  वह  दूसरे  मजदूरों  को  दे  रही  है  वही  अधिकार

 आप  के  हाथों  में  पाया  वहां  फगवाड़ा  के  कौर  वही  सहूलियतें  सरकारी  मुलाजिमों को

 खांड के  कारखानों  में  झगड़ा  चल  रहा  दी  जायें  तभी  में  समझता  हूं  कि  हम  सही  तौर

 ऐवार्ड  ऐवान  को  गवन  मेंट  ने  मानने  को  पर  एक  वेलफेयर  स्टेंट  बना  सकेंगे  |

 फैसला  लेकिन  कारखानेदारों  ने  उस
 श्री  रासा  नन्द  दास  :

 फ  को  मानने  से  इन्कार  कर  दिया  कौर

 पिछले  पांच  वर्षों  में  सरकार  ने  श्रमिकों  से
 जब  गवर्नमेंट  ने  कहा  कि  कारखाना  चलाया

 सम्बन्ध  रखने  वाले  जो  अधिनियम  पारित
 तो  उन  के  कहने  पर  ध्यान  नन्हीं  दिया  जब

 किये  हैं  में  उस  के  लिये  सरकार  को  बधाई
 उन  की  यह  हालत  कि  गवन  मेंट  की  नहीं

 देता  किन्तु  जब  तक  वे  कार्यान्वित  नहीं  किये

 सुनते  तो  जो  मजदूर  फैक्टरियों  को  चलाते  हैं
 जाते  तब  तक  उन  का  कोई  लाभ  न

 उन  का  क्या  खयाल  वह  कर  सकते  हें ।
 तक  केवल  ५०  प्रतिशत  कानून  कार्यान्वित

 आखिर  में  मैं  गवर्नमेंट  के  मुलाजिमों
 किय  गये  हैं  जिस  में  श्रमिकों  को  अधिक  लाभ

 नहीं  पहुंचा हैं  । के  सवाल  पर  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 कारी  मुलाजिमों  की  हालत  राज  कल  बहुत

 खराब  उन  की  लीव  कौर  पेन्शन  का  सवाल
 श्राजकल  हर  उद्योग  में  छंटनी  की  धूम

 मची  हुई  लोहा  कौर
 उन  की  टैगोर  श्राफ  सर्विस  शर

 कोयला  तथा  परसन  उद्योगों  में  छंटनी  की

 रिटी  का  सवाल  हैं  ।  सेकड़ों  की  तादाद  में
 जा  रही  चाप  बागीचों  में  से  लगभग

 हमारे  सरकारी  मुलाजिम  ऐसे  हैं  जिन  की
 एक  लाख  श्रमिक  निकाल  दिये  गये

 परमेनेन्सी  के  सवाल  को  अभी  उठाया  भी
 यही  हाल  पटसन  मिलों  में  भारत  सरकार

 नहीं  गया  ।  दस  दस  साल  नौकरी  करने के  राज्य  सरकार  पर  दो  मढ़ती  शर
 बाद  भी  वह  टेम्पोरेरी  बने  हुए  जब  तक

 राज्य  सरकार  भारत  सरकार पर  ।  इन  दोनों

 हम  उन  की  दिक्कतों  को  हल  नहीं  कर
 के  झगड़ों  में  बेचारे  श्रमिक  पीसे  जाते  हैं

 जब  तक  गवर्नमेंट  एक  ऑ्राइडियल  एम्प्लायर  मेरा  सरकार  से  fates  है  कि  वहू  इस  छंटनी
 नहीं  तब  तक  वह  प्राइवेट  इम्प्लायर

 को  संसद्‌  में  विधान  पारित  कर  के  तुरन्त  बन्द
 पर  इस  के  लिये  कसे  दबाव  डाल  सकती  कर  दे  तथा  इस  सम्बन्ध  में  एक  जांच  समिति
 जब  हम  मजदूरों  की  हालत  को  सुधारने  के

 भी  नियुक्त  करे  ।  यदि  छंटनी  की  जाय  तो
 मालिकों  पर  जोर  डालना  चाहते  हैं  निकाले  गये  श्रमिक  को  प्रति  वेष  की  सेवा

 तो  गवर्नमेंट  को  भी  आइडियल  एम्प्लायर
 के  हिसाब  से  महीने  का  वेतन  तथा

 बनना  चाहिये  ।  मेँ  तफसील  में  नहीं  जाना
 न»  *+»  ९

 लेकिन  जरगर  श्राप  जो  उ
 भविष्य  निधि

 की
 राशि  मिलनी  चाहिये  ।

 जाते  seated  मुलाजिमों  की  जाती  हैं  यद्यपि  सरकार  ने  Rea  में  ही  कृषि

 उन  को  देखें  तो  श्राप  को  मालूम  होगा  कि  न्यूनतम  मजूरी  भ्रधिनियम  पारित  कर  दिया
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 था  किन्तु  art  तक  उसे  बहुत  से  राज्यों  ने  हमारे  देश  में  वेतन  के  सम्बन्ध  में  बहुत

 समानता  जब  कि  कलक  को  ५०  से  १०० कार्यान्वित  नहीं  किया  खेतिहर  श्रमिकਂ  से

 ara  भी  बेगार  ली  जा  रही  मेरा  सरकार  रुपये  तक  मिलते  हैं  तब  उच्च  अधिकारियों

 से  निवेदन  है  कि  वह  साहस  से  काम  ले  कर  ४०००  से  ५०००  रुपये  तक  दिये  जाते

 इन  खेतिहर  श्रमिकों  को  पूंजीपतियों  तथा  अन्य  किसी  देश  में  इतनी  समानता  नहीं

 जमींदारों  के  शोषण  से  बचाये  ।  मेरा  सरकार  निवेदन  है ंकि  वह  न्यूनतम

 वेतन  १००  रुपये  अधिकतम  १०००  रुपये

 आज  कल  समस्त  औद्योगिक  झगड़ों को  निर्धारित कर  जब  ड्राप  ऐसा  नहीं
 समझौता  अ्रघिका  रियों  के  पास  भेजा  जाता

 इस  के  बाद  श्रावस्यकता  पड़ने  पर  झगड़े को

 करते  हैं  तब  तक  लोगोंं  फैला  ग्रा  सन्तोष

 दूर न  होगा  ।
 अधिकरण  या  अपीलीय  अधिकरण  के  पास

 भेजा  जाता  हैं  ।  इस  समस्त  कायंवाही  में  सरकार  को  श्रमिकों  के  लाभ  के  लिये

 बहुत  श्रमिक  समय  लगता  है  यहां  तक  किਂ  कभी  कारी बेक  खोलने  चाहियें ।  ऐसे  बैंकों  की  ग्राम्य

 कभी  तो  दो  तीन  ae  तक  लगਂ  जाते  अतएव
 क्षेत्रों  में  विशेष  अ्रावव्यकता  श्रमिकों

 के  लिये  दिक्षा  भी  श्रीनिवास  कर  देनी
 मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  झ्र पी लीय

 अधिकरणों को  समाप्त कर  इन  से  श्रमिकों  चाहिये  क्योंकि  प्रशिक्षित  श्रमिक  कभी  भी

 अपनी  जिम्मेदारियों  को  पुरी  तरह  से  नहीं  समझ
 को  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचता  ।  झगड़ों को

 निबटाने  अन्य  निकाला  सकता  श्रमिकों में  बेकारी  दूर  करने  के

 जाये  ।  जो  कि  art  कल  बहुत  बढ़ गई

 सरकार  को  कुटीर  उद्योग  खोलने  चाहियें

 नगरपालिकाओं  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  तथा  साथ  ही  साथ  बड़े  बड़े  उद्योगों को  भी
 की  हालत  बहुत  खराब  है  विशेषकर  भंगियों

 प्रोत्साहन  देने  चाहियें  जिस  से  अधिक  से

 उन  के  ऊपर  आवश्यक  सेवा  श्री  नियम  अधिक  व्यक्तियों को  काम  सके ॥

 तो  लागू कर  दिया  जाता हूँ  किन्तु  उन्हें  सुविधा यें
 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :  यह  देख  कर  खुशी

 कुछ भी  नहीं  दी  जाती  में  चाहता  हुं  कि  उत

 पर  भी  वहीं  सब  कानून  लागू  किये  जायें  होती  हैं  कि  कार्मिक  संघ  के  प्रमुख  Tita

 जो  फैक्टरियों में  काम  करने  वाले  श्रमिकों पर
 श्री  गिरि  अराज  मंत्री  हें  र  अराज  वहू  उस

 लागू  होते  उन  के  साथ  भी  अन्य  श्रमिकों  काम को  करने  का  प्रयत्न कर  रहे  हे  जो  कि

 जैसा  ही  व्यवहार  किया  जाये  ।  उन्हों
 ने  तीस  वर्ष  पहिले  शुरू  किया  था  1

 मुझे  उन  के  निकट  सम्पर्क  में  रहने  का  बड़ा

 टार  जेसी  फर्मों  ने  अब  तक  oy  पर  सौभाग्य  प्राप्त  ग्रा  है  कौर  मजदूरों  के  लिये

 श्रमिकों  को  रखना  बन्द  नहीं  किया  है  ।  उन  की  जो  भावनायें  हें  उन्हें  में  जानता  हूं  ।

 इस  का  फल  यह  होता  हैं  कि  श्रमिकों  से  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  इस  बात  का  ध्यान

 काम  तो  लिया  जाता  किन्तु  उन्हें  उतनी  रखेंगे  कि  कामिक  संघ  आन्दोलन  सम्यक्‌

 मजदूरी  नहीं  दी  जाती  हे  ।  भ्रतएव  मेरा  प्रकार  से  काम  सनौर  आद्योगिक  तथा

 सरकार  से  निवेदन हैं  कि  वह  ठेके पर  काम  खेतिहर  मजदूरों  को  किसी  प्रकार  सताया

 करने की  प्रणाली के  बन्द  कर  दे  तथा  ऐसा  श्रमिक  प्रशन  पर  चर्चा  करते  समय
 = प्रबन्ध  करे  जिस  से  उन  श्रमिकों  को  भ  |  हमें  पंचवर्षीय  योजना  का  ध्यान  रखना

 वर्दी  सुविधायें  मिलें  जो  arg  स्थायी  श्रमिकों  भारत  ने  मिली  जुली  बर्थ-व्यवस्था

 को  दी  जाती  हैं  ।  को  स्वीकार  किया  जैसा  कि  पंचवर्षीय
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 योजना  में  कहा  गया  हमारा  ध्येय  जीवन  स्तर  चाय  बगीचों  तथा  खानों  के  मजदूरों

 को  ऊंचा  उठाना  जिस  देश  की  आबादी  की  हालत  सब  से  खराब  है  ।  श्री  रामानन्द

 ३५  करोड़  हो झ्रौरं  जहां  लाखों  लोग  रोजगार  दास  ने  बताया  कि  चाय  उद्योग  में  हजारों

 में  नहीं  समझ  पाता  कि  योजना  बनाने  मजदूरों  की  छंटनी  की  जा  रही  है  ।  हाल ही

 वाले  व्यक्ति  देश  का  जीवन  स्तर  पांच  वर्षों  में  कलकत्ता  में  दस  हजार  मजदूरों  ने  एक

 में  केसे  ऊंचा  बना  सकते  हमारी  योजना  में  जुलूस  निकाला  ।  मुझे  विश्वास है  कि  माननीय

 एक  और  कमी  हे  भ्रौर  वह  हैं  घाटे  की  अर्थ  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  कार्यवाही  करेंगे

 ध्याता  करना  ।  किन्तु  tar  करने  में  हमें  कि  मजदूरों  की  छंटनी  न  की  जाये  ।  यदि

 मुद्रास्फीति का  खतरा  उठाना  पड़ेगा  ।-  चीजों  aaa  हो  तो  एक  अध्यादेश  जारी  किया

 कि  दाम  बढ़ेंगे  शर  विदेशों  से  अधिक  माल  का  जाय  कि  जिस  से  उद्योग  पति  गड़बड़ी  न  कर

 आयात  करना  पड़ेगा  ।  में  नहीं  जानता  कि  सकें  ।  प्रौद्योगिक  विराम  संधि  संकल्प  का

 श्री  गिरि  मजदूरों  की  हालत  को  ग्रोवर  मजदूरों  ने  पालन  किया  केवल  उद्योगपति

 घ्राधघिक  बिगड़ने  से  कं  से  बचा  मे  भारत  के  ही  इस  की  कमी  से  लाभ  उठाना  चाहते

 मजदूरों  को  दो  वर्गों  में  बांटता  हूं--भ्रौद्योगिक  में सरकार को  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 तथा  खेतिहर  |  औद्योगिक  मजदूर  ५०  लाख  नियम  के  पारित  कर  देन  के  लिये  बधाई  देता

 सेड्रिक  नहीं  इन  ५०  लाख  मजदूरों  से  इस  से  तीस  लाख  मजदूरों  को  फायदा

 भारत  अरपना  औद्योगिक  विकास  नहीं  कर  सकता  होन  की  उम्मीद है  ।  किन्तु  में  समझता

 भारत  में  बेरोजगारी  बहुत  हूं  पर  छंटनी  भी  हूं  कि  इस  से
 तीन  लाख  मजदूरों को

 भी

 बहुत  की  जाती  मुझे  ग्रा शाह हँ  कि  सरकार  लाभ  नहीं  अरत: जब तक जब  तक  विधान

 शीघ्र  ही  एक  var  विधान  बनायेगी  जिस  से  के  उपबन्धों  का  पालन न  किया  जाय तो  उस  के

 कि  चाय  के  तथा  खानों  में  पारित  करने  से  क्या  लाभ  ।  औद्योगिक

 काम  करने  वाले  मजदूरों  पूंजीपति  दूसरों  के  लिये  शर  अधिक  विधान  बनाने  चा  पियें

 शोषण त  कर  सकें  |  जिस  से  उन्हें  वृद्धावस्था  में  सेना  निवृत्ति

 वेतन  मिल  सके  ।  में  समझता हूं  किं
 केन्द्रीय

 सरकार  यह  विधान  बनायेगी

 सरकार  ने  एक  समान  मजदूरी  दिये

 जाने  के  सम्बन्ध में  कोई  विधान  नहीं

 भिन्न  भिन्न  उद्योगों  में  मजदूरी  में  एक  समानता  में  खेतिहर  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में

 नहीं  इस  से  मजदूरों  की  उन्नति  में  बाधा  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  भारत  में  तेरह  से

 पन्द्रह  करोड़  व्यक्ति  खेती  पर  निर्भर  करते  ह् पड़ती  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  सभी  उद्योगों में

 एक  समान  मजदूरी  दिये  जाने  केਂ  सम्बन्ध  में  उन  में  से  राधे  ऐसे  हैं  जो  भूमिहीन  मजदूर

 सरकार  शीघ्र  ही  कुछ  कायें  करेगी  ।  निस्सन्देह  उन  में  से  अधिकांश  फसलों
 के  वक्त

 न्यूनतम  मजूरी  भ्रघधिनियम  बन  गया  पर  मजदूरी करते  हैं  ।  जनता  में

 न्यूनतम  मजदूरी  भी  भिन्न  भिन्न  उद्योगों  की  भावना  होने  से  किसी  देश  की  सुरक्षा  पर

 में  अलग  अलग है  ।  सरकार  को  ऐसा  प्रभाव  पड़ता  केबल  सरकार  साहसपूर्वक

 विधान  बनाना  चाहिये  जिस  से  कि  इस  समस्या  को  सुलझा  सकती  है
 ।  भारत

 मजदूर  खपना  गुजारा  अच्छी  प्रकार  चला  में  पन्द्रह  करोड़  व्यक्ति  दुखी  जीवन  व्यतीत

 सकें  |  कर  रहे  हैं  शर  उन्हें  दोनों  समय
 का  खाना  भी
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 नहीं  मिलता  कौर  उन्हें इस  बात  से  कब  तक  जातियां )  alana,  सभापति

 सुख  मिल  सकता है  कि  वे  स्वतंत्र हैं  मुझे  इस  सदन के  समक्ष  अनाज  पहली  बार  बोलने

 का  अवसर  मिला  इसलिए  में  श्राप  को
 इस  सम्बन्ध  में  यह  बता  दूं  कि  यह  धन्यवाद  देता हूं  हाउस  का  में  ज्यादा

 समस्या  इतनी  कठिन  नहीं  जितना  fe  कुछ

 सदस्य  समझते  हें  ।  भारत  में  ऐसी  सात  करोड़
 लेकर  थोड़े में  ही  भ्र पने  क्षेत्र  के  विषय  में

 कहना  चाहता  हूं  ।

 एकड़  जमीन  बेकार  हैं  जिसे  खेती  योग्य  बनाया

 जा  सकता  इस  सहकारी  आधार  पर
 में  बनारस  कौर  मिर्जापुर  क्षेत्र  से  चुना  जा

 बांटा  जा  सकता है  कौर  झधिकांझ  मजदूरों
 चुका हुं  कौर  मेरे  क्षेत्र  में  चार  क़िस्म

 को  इस  में  काम  मिल  सकता  इस  से
 के  मज़दूर  एक  तो  जानते है  कि

 बेरोजगारी  की  समस्या  तो  हल  होगी
 बनारस  शहर  में  बनारसी  साड़ी  बनाने का

 शौर इस  के  साथ  साथ  खाद्य  समस्या  भी  हल
 बहुत  पुराना  धन्धा  यह  रोजगार  पहले

 हो  यदि  खेतिहर  मजदूरों  का  जीवन
 बहुत  ज्यादा  उन्नत  था  कौर  इस  में  हज़ारों

 स्तर  उच्च  करना  ह  तो  उन्हें  अधिक
 आदमी  काम  करते  थे  श्र  अपनी  जीविका

 मजदूरी  दी  जानी  मे  चाहता  हूं  कि

 सरकार  को  फसल  का  उत्पादन  व्यय
 कमाते  थे  लेकिन  ग्राम  हालत  यह

 है  कि  करीब

 क़रीब  तीस  हज़ार  आदमी  जो  इस  बनारसी
 सम्भव  कम  कर  देना  चाहिये ।  सरकार  को  साड़ी  के  बनाने  में  लगे  हुए  वह  बेकार  हैं
 किसानों  को  आधिक  सहायता  भी  देनी  चा हिये

 ौर  अराज  उन  की  रोटी  प्नौः  पेट  भरने  की
 जिससे  वे  कम  खर्चो  पर  शभ्रधघिक  फसल  पैदा

 समस्या उन  के  सामने  विकराल रूप  में

 कर  सकें  |  औद्योगिक मजदूरों  को  alas
 मौजूद  इस  के  विधय  में  काम सं  मिनिस्ट्री

 सुविधायें  दी  जानी  चाहियें  ।  फसलों  के  मौकों
 झर  लेबर  मिनिस्ट्री  दोनों  का  ध्यान  खींचा

 पर  wea  स्थानों से  कराने  वाले  मजदूरों  को
 गया  arc  शायद  लेबर  मिनिस्टर तो  बनारस

 रेल  में  सफर  करने  की  रियायत  दी  जानी
 जाकर  स्वयं  हालत  देख  भी  aa  हैं  कौर

 चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  ने  इस  बात  का
 उन  के  पास  इस  सम्बन्ध  में  रिप्रेजन्टेशनस्‌

 वचन  दिया  था  कि  श्रौद्योगिक  मजदूरों  के
 भी  झरा  चुके  लेकिन  खेद है  कि  कभी  तक

 सम्बन्ध  में  अकड़  तैयार  किये  जायेंगे  |
 उस

 विषय
 में  कुछ  नहीं  हो  सका  है  ।  आज

 किन्तु  यह  नहीं  किया  गया  ।  में  समझता
 उन  की  हालत  इतनी  दयनीय  हो  चली  है  कि

 fea  इन  आंकड़ों  को  तैयार  करवा  सकेंगे  |
 बेकारी के  कारण  तीन  २  चार  २  fea  तक

 माननीय  मंत्री  को  एक  भ्रायोग  नियुक्त  करना

 उन  को  खाने को  नहीं  मिलता है  कौर  wit
 चाहिये  जो  यह  पता  लगायेगा  कि  मजदूरों  चार  महीने  की  ही  बात  है  कि  एक
 की  किस  प्रकार  मदद  की  जा  सकती  है  कौर

 बुनकर  साड़ी  बुनता  जव  उस  का
 आयोग  के  रिपो  प्रस्तुत  करने  पर  इस  सम्बन्ध

 कोई  रोज़गार  नहों  रह  गया  प्रौढ़  रोक  घर  में
 में  एक  विधान  बनाया  जा  सकता  है  ।  मुझे

 आशा  हैं  कि  श्री  गिरि  खेतिहर  मजदूरों  के

 उस  के  तीन  बच्चे  कौर  स्त्री  तीन  दिन

 निरन्तर
 उपवास  करते  जब  हो  तो

 कल्याण  के  लिये  भी  उतना  ही  प्रयत्न  करेंगे
 चौथे दिन  उस  ने  सोचा  कि  जाकर  किसी से जितना  कि  उन्हो ंने  प्रौद्योगिक  मजदूरों  के

 लिये  किया  है  ।
 उधार  जेवर  सनौर  ada  आदि  ती  वह

 पहले ही  बेचकर  खा  चुका  लेकिन  sae.
 a | श्री  रूपनारायण  मिर्जापुर  वश  उस

 को
 किसी  से  भी  क़र्ज  नहीं

 बनारस-पश्चिम-रक्षित  |  ata  fae  तो  आखिर  में  सब  sik  से  निराश  होकर
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 वह  रात में  हराकर  ae  तीनों  बच्चों को  उन  को  खेत  पर  काम  नहीं  तो  वह

 क़त्ल  करता  इस  के  बाद  wat  बीवी  को  अपने  घरों  में  कारपेट  बुनने  का  काम  करते

 भी  क़त्ल  करने के  लिए  दरस  उठाता  है  और  तो  वह  तो  खेती  करने  वाले  वह  तो  रो  पीट

 पेर  में
 उसे

 के  भोंक  देता  छूरा  तो  लग  जाता  कर  किसी  न  किसी  तरह  काम  अपना  चला

 मगर  बीवी  जाग  जाती  उस  के  बाद  वह  लेकिन  जो  बिल्कुल  इसी  रोजगार पर

 तुरन्त को  भी  छुरा  मार  लेता  शौर  करते  वह  तो  राज  बिल्कुल  बेकार  हो  गये  हैं

 आत्महत्या कर  कता  भ्रांत बच  जाती  है
 श्र  उन  के  सामने  अपनी  जीविका  कमानें

 शर  वह  कोटे  में  बड़ा  दर्दनाक  बयान  देती  है  का  कोई  साधन  नहीं  हम  ने  कारपेट

 कि  हमारे  परिवार  की  ऐसी  प्रबन्ध  थी  कौर  विवेक  की  हालत  की  तरफ़  लेबर  मिनिस्टर

 इसलिये  बाध्य  हो  कर  मेरे  पति  ने  यह  किया  ।  का  ध्यान  खींचा  ग्रोवर  यह  शायद  वहां  जा  कर

 में
 गवर्नमेंट  से  भ्रमित  करना  चाहता  हूं  कि  खुद  देख  भी  ara  हैं  कौर  में  तराशा  करता  हूं

 उस  को  जल्द  से  जल्द  इस  दिशा  में  सोचना  कि  मिनिस्टर  साहब  बहुत  जल्दी  उस  सम्बन्ध

 चाहिए  ate  बुनकरों  के  लिये  उचित  काम  में  कोई न  कोई  क़दम  उठायेंगे  |

 का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  ताकि  वह  बेकार
 इस  के  हमारे यहां  एक  खास

 न
 क़िस्म  के  मज़दूर  पेशा  होते  हें  जो  लाही  चपड़ा

 दूसरी  समस्या  हमारे  यहां  के  कारपेट  कहलाते  इस  उद्योग  में  भी  क़रीब  दस

 बारह  हजार  मजदूर  काम  करते विवेक  की  बनारस  कौर  मिरज़ापुरमें  कारपेट

 का  रोजगार  होता  है  कौर  किसी  जमाने  में  यह
 यह  भी  रोज़गार  बन्द  हो  गया  है  कौर  इस  उद्योग

 उद्योग  बड़ा  HAT  था  र  सारे  इंडिया  से  के  सारे  मजदूर  बेकार  हो  गये  हें  और  वह  नहीं

 जानते कि  अब  वह  क्या  करीब पांच  करोड़  डालर  की  लागत  का  कारपेट

 प्रति  वर्ष  यहां  से  बाहर  भेजा  जाता  लेकिन  छे  साल से  चपड़ा  मज़दूर  संघ  क़ायम  है  प्रौर

 उस  के  भ्र काउन्ट में  काफ़ी  गड़बड़ी  उस  के अराज  वह  काम  बिल्कुल  ठप्प  हो  गया  है  कौर

 पता  नहीं  इस  का  क्या  कारण  बाहर  की
 सम्बन्ध  में  मैं  अपने  लेबर  मिनिस्टर  से  इतना

 डिमांड  बहुत  कम  हो  गयी  है  कौर  उस  ही  कह  देना  चाहता  हूं  कि  वह  जो  मिर्जापुर

 नतीजा  हर  हैं  हमारे  बनारस  तौर  का  चपड़ा  मजदूर  संघ  उस  के  अ्रकाउन्ट  की

 पुर  में  जो  मज़दूर  इस  उद्योग  में  लगे  हुए
 जांच  करने  के  लिए  कोई  आदमी  नियुक्त

 करें  उस  की  जांच  करें  |
 वह  बिल्कुल  बेकार  हो  गये  हें  कौर  में  समझता

 हूं  कि
 क़रीब  पचास  हज़ार  मजदूर  चौथी  बात  में  अपने  खेतिहर  मजदूरों  के

 इस  समय  भी  बेकार  हैं  कौर  उन  मज़दूरों  में  विषय  में  कहना  चाहता  हूं  ।  में  देखता हूं
 जो  मुसलमान  भाई  थे  वह  काम  होने  के  हमारे  हरिहर नाथ  जी  शास्त्री  जो  लेबर  लीडर

 कारण  पाकिस्तान  को  काम  की  तला  में
 हैं  उन्हो ंने  खेतिहर  मज़दूरों  के  विषय  में  एक

 चले  वहां वह  धीरे  धीरे  एक  एक  कर  के  दाऊद  भी  नहीं  पता  नहीं  क्या  बात

 चले  गये  इस  उम्मीद में  कि  शायद वहां  उन  की  कि  जितने  भी  सदस्य  यहां  बोले  सिवा

 रोटी  की  समस्या  हल  हो  लेकिन  वहां  भी  हरिजन  सदस्यों  उन  में  से  किसी  ने  भी

 उन
 की  वही  हालत  है  ग्रोवर  वहां  भी  वह  भूखे  खेतिहर  मज़दूरों के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं

 मर  रहे  हैँ  ।  हमारे  मिर्जापुर  में  बोले  हां  हरिजन  सदस्य  जितने  रहे  हूं

 किसान लोग  शी  अपने  फुरसत के  समय  जब  वह  ज़रूर  बोले  कया  इसी  लिये
 कि  खेतिहर
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 मज़दूर  हरिजनों  के  बीच  में  से  ort
 लेकिन  हम  देखते हैं  कि  मिनिमम वेजेस  ऐक्ट  बनाया

 ।  अरब  लोग  कहते  हें  कि  उन  के  लिये में
 सभी  भाइयों  को  बतलाना  चाहता  हूं

 कि

 खेतिहर  मजदूरों  की  समस्या  हरिजनों  की  ०५ ०५  ऐक्ट  बन  रहा  लेकिन  क्या  कभी

 समस्या  नहीं  ड्राप  के  देश  की  समस्या
 किसी  ने  है  कि  खेतिहर  मज़दूर  कितना

 राष्ट्र  की  समस्या  है  कौर  इस  पर  सभी
 को  पाता  हर  भराये  दिन हम  देखते हैं  कि  एक

 बोलना  सभी  को  इन्टरेस्ट  लेना
 मुट्ठी  दाना  दे  कर  उस से  दिन भर  काम

 नगर हम  में  से  कुछ  बोलते  भीਂ  हैं  लिया  जाता  कहीं  सिफ  शरबत  पिला  कर  ही

 तो  हमारी  कोई  पूछ  नहीं  हमारी  कोई
 काम  लिया  जाता  कहीं  रान  मज़दूरी

 झा वाज  नहीं  श्राप  खेतिहर  मज़दूरों  दी  जाती  कहीं  gt  बीघा  खेत  दे  कर
 साल

 के  विषय में  कुछ  इन्टरेस्ट  लेंगे  तभी  कुछ  उन  भर  तक  उस  से  मुफ्त  काम  लिया  जाता  है  ।'

 के  लिये  हो  सकता  न  हरिहर नाथ  जी  बोले
 इस  तरह  की  भिन्न  भिन्न  मज़दूरियां  दी  जातीਂ

 न  बिहार  के  सदस्य  न  बंगाल के  लेबर
 यह  मुसीबतें हैं  लेकिन  उन  को  कौन  देखता

 लीडर  कोई  हमारे  खेतिहर  मज़दूरों  के  है ?  श्राफिससे  बनाये  जाते

 लेकिन  क्या  कभी  खेतिहर  मज़दूरों  के  लिये
 विषय  में  इन्टरेस्ट

 ही
 नहीं

 भी  श्राफिसस  बनाये  गय े?

 कछ  माननीय  सदस्य
 :  हम  बोले ह्  कोई  कमेटी  बनाई  गई  जो  ज़िलों

 था  रीजनों  में  इस  तरह  का  आफिसर  या

 श्री  ह्य  खैर  में  सभी  मेम्बरों
 डिपार्टमेन्ट  शुरू  करे  जैसे  कि  श्राप  का

 से  अपील  करूंगा  कौर  सभी  लेबर  लीडरों से  भी
 कमेन्ट  एक्सचेन्ज है  ?  राज उस  की  कोई  जरूरत

 अरपिल  करूंगा  कि  वह  लोग  भी  इस  समस्या
 नहीं  क्योंकि  उस  को  कोई  अथारिटी  नहीं

 को  खेतिहर  मज़दूरों  की  समस्या  बहुत  दी  गई  वहां  जाते हें  श्र  कहते हैं

 बड़ी  समस्या  म  देखता हुं  कि  जब  भी
 कि  हम  से  यह  काम  तो  वह  खाली

 कोई  कारखानों में  काम  करेने वाले  मज़दूरों  नाम  भेज  देते  हें  और  उन  के  पास  जवाब

 का  सवाल  उन  के  काम  करने  का  समय
 जाता  हैं  कि  wart  पास  जगह  नहीं  है  ।

 तय  होगा  तो  सभी  ध्यान  देते  ौर  भ्रमर
 कहीं  जगह  है  भी  तो  कह  दिया  जाता

 कहीं उन  के  काम
 करने

 का
 समय  ATT  घंटा

 है.कि  सूटेबल  केंडिडेट  नहीं  इस

 भी  बढ़  गया  तो  वह  स्ट्राइक कर  देते  में  एम्प्लॉयमेंट  आफिसर  को  कोई  प्रथा  रिटीਂ
 गवर्नमेंट  भाग  कर  कानून  बनाती  लेकिन

 नहीं  डी०  एम०  को  डांट  देता

 हमारे  खेतिहर  मज़दूरों  की  क्या  हालत  है  ?
 वह  कहता  है  हम  जिस  को  चाहेंगे  जब

 बारह  बजे  रात  को  ज़रूरत  पड़े
 ऐसी  हालत  है  तो  एम्प्लॉयमेंट  आफिसर  को

 उस  को  घर  से  बुलाया  खेती  का
 क्या  ज़रूरत  है  ?  श्राप को  उस  से

 कोई  काम  कराना  सामान  लाना  यह  सब

 काम उन  को  चौबीसों  घंटे  लगे  रहते

 खेतिहर  मजदूरों  के  भ्रार्गनाइजेदान  का  काम

 लेना  कौर  खेतिहर  मज़दूरों  का  काम

 अगर  वहू  इस  से  इन्कार करें  तो  उन  पर  श्राप  को  एम्प्लॉयमेंट  एक्सचेन्ज  को  सौंपना
 ज्यादतियां  की  जाती  उन  को  गांव  से

 चाहिये  ।  हर  जगह  डिस्ट्रिक्ट  में
 जाता  उन  की  बेइज्जती  की

 जाती  तरह  तरह  मसीब तें थि  उन  पर
 मनट  एक्सचेन्ज  काम  कर  रहे  अगर  यह

 काम.शझ्राप  उस  को  सौंप  दें  तो  कोई  पैसे  का डाली  जाती  इस  विषय  में  यहां  पर  कुछ

 नहीं  कहा  के  मजदूरों  के  लिये
 नहीं
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 रूप

 अब  श्राप  खेतिहर  मज़दूर  के  हाउसिंग  खेतिहर  मजदूर  के  नाम  से  भी  लेकिन  फिर

 की  प्रॉबलम  को  उन  को  मकान  नहीं  भी  मालिक  उस  पर  जबरदस्ती  कब्जा  कर  रहा

 में  तो  कहता हूं  कि  श्राप  उन  को  है  क्योंकि  कोई  खेतिहर  मज़दूर  ऐसा  नहीं  है  जो

 रहन  के  लिये  भाषा  एकड़  जमीन  दे  दीजिये  ।  अपने  अधिकारों  की  रक्षा  कर  में  पूछना

 आज  वह  कभी  किसी  के  मकान  के  सामने  चाहता  हूं  कि  इस  के  लिये  हमारी  सरकार  ने

 पड़  रहते  किसी  छप्पर  के  नीचे  गुजर  कर  क्या  किया
 ।  आखिर  art  किस  अधिकार  सें

 लेते  सड़क  पर  ही|  गुजर  कर  लेते  |  इन  किस  अथारिटी  से  मज़दूरों  के  साथ  जबरदस्ती

 हालतों  की  वजह  से  अराज  वह  मरते  जा  रहे  की जा  रही  झर  इस  तरह  के

 मिटते  जा  रहे  उस  का  कारण  यही  हे  हजारों  काम  हो  रहे  हूँ  लेकिन  कोई  सुनने

 कि  उस  के  पात  रहने  को  जमीन  नहीं  हर  वाला  नहीं  गव्नमेन्ट  को  चाहिये  कि  इस

 के  लिये  स्टेप एक  खेतिहर  मजदूर  को  अराधी  एकड़  जमीन

 ज़रूर  मिलनी  चाहिये  ।
 अब  में  खेतिहर  मजदूरों  की  दिक्षा  के

 विषय  पर  भ्राता  हम  देखते  हैं  कि  हरिजनों
 गवर्नमेंट  कह  सकती  है  कि  गांव  संभागों

 को  यह  काम  दे  लेकिन  गांव  सभाओं  से
 की  दिक्षा  के  लिये  प्रयत्न  किया  जा रहा

 लेकिन  में  कहना  चाहता  हूं  कि  गांव  गांव  में

 यह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  ।  पंचायत  के

 जरिये  यह  काम  नहीं  हो  सकता  ।  यह  काम
 जो  खेतिहर  मज़दूर  खेती  का  काम  करते  हैं

 उन  के  लिये  प्राइमरी  शिक्षा  या  मिडिल  स्कूल
 खुद  गाने  कमेन्ट  को  अपने  हाथ  में  लेना

 तक  की  दिक्षा  अनिवार्य  कर  देना  चाहिये  ।
 गांव  गांव  में  इस  की  सूची  बननी  कि

 य०  पी०  में  अ्निवायं  दिक्षा  नहीं  हैं  मगर
 वहां  कितने  खेतिहर  मजदूर  उन  की  सूची

 बन  जानें  के  बाद  उन  को  जमीन  दी  जानी  मजदूर  उस  से  फायदा  उठा  सकते  हायर

 एजुकेशन  को  चलाने  की  बात  तो  बाद  की
 चाहिये  उस  के  बाद  सोचा  जाना  चाहिये  कि

 लेकिन  अगर  कम  से  कम  मज़दूर  दिक्षित

 उन
 का  घर  बनाने के  लिये  क्या  किया

 हो  जाते  ह  कौर  बेसिक  दिक्षा  उन  को  मिल

 जाती  है  तो  चरागे  चल  कर  उन  की  भी  काफी
 हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  तक  यह  होता

 तरक्की हो  सकती  है
 था  कि  जो  खेतिहर  मजदूर  करते  थे  उन

 को  लोग  a  खेत  जोतने  को  दे  देते  लेकिन  इस  के  बाद  में  ग्राम  पंचायतों  के  विषय  में

 उत्तर  प्रदेश  में  अब  यह  हो  गया  है  कि  खेत  कहना  चाहता  गांव  के  अ्रधिकतर  लोग

 उसी  का  होगा  जो  उस  को  इस  का  खेतिहर  मज़दूर  य 0०  पी०  में  जो  पंचायतें

 काम  करती  है  वह  डेमॉक्रैसी  के  ढंग  से  काम फल  यह  हुआ  कि  जो  मालिक  खेतिहर  मजदूरों

 को  खेत  दिए  हुए  थे  वह  उन  को  उन  से  नहीं  कहा  गया  कि  गांव  वालों  के  लिये

 छड़ा  रहे  विधान  में  यह  है  कि  जो  भी  राम  राज्य  हो  गांव  वाले  खुद  ही  ओपन

 तीन  वर्ष  से  खेत  जोत  रहा  है  वह  खेत  उस  का  सब  मामले  स्टार्स  में  तय  कर  लेंगे  ।  लेकिन

 इस  सम्बन्ध  में  पटवारियों ने  वहां  पर  गांव  की  पंचायत  में  जो  मेम्बर  लोग  बैठते  हैं

 क्या  किया  कि  शझ्रादमी  कई  वर्षों  से  तो  क्या होता है  ?  विधान  क्या  है  कि  जो  सरपंच

 खट  जोत  भी  रहा  है  लेकिन  खेत  उस  के  नाम  होगा  वह  भ्र  तीन  शौर  आदमी  जैसे

 से  लिखवाया  ।  इस  को  भी  ड्राप  जाने  कि  कोर्ट  में  होते  उन  की  एक  बेंच  बन  जाती

 वहां  पर  यह  भी  हो  रहा है  कि  खेत  सब  कुछ  सुनने  के  बाद  वह  अलग  चले  जाते
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 वहां  कोई  गांव  का  आदमी  नहीं  जा  श्री  बी०  एन  करौली

 पश्चिम  व  जिला  राय सकता  कौर  बैठ  कर  फैसला  करते

 मेरा  कहना  यह  है  कि  जितने  गांव  सभा  के  भ्रनुसूचित  जातिया ं)  सभापति

 सदस्य  या  पंचायत  के  सदस्य  हों  उन  को  अपने  मुझे  इस  लेबर  जैसे  विषय  पर

 सव  के  सामने  बैठ  कर  फैसला  करना  विचार  भवन  के  सामने  रखने  का  अ्रवसर

 जो  मेजारिटी  से  हो  वही  माना  जाना  दिया  इस  के  लिए  धन्यवाद  है  ।

 इस  से  खेतिहर  मज़दूर  का  भी  फायदा  हो  सकता

 mre  पंचायत  में  बैठ  कर  तीन  चार  ग्रामीण
 इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  प्रौढ़  यह  किसी  से

 छिपा  नहीं  है  fe  स्वतन्त्रता  की  प्राप्ति  के
 अलग  फैसला  देंगे  उस  से  खेतिहर  मज़दूरों

 का  कोई  फायदा  नहीं  इस  सम्बन्ध  में
 बाद  से  अब  तक  लेबर  मिनिस्ट्री  ने  लेबर  को

 व्यवस्थित  करने  के  लिये  कई  एक  कदम स्टेट  गवर्नमेंट  को  भी  सोचना  चाहिये  कौर

 इस  पंचायत  एक्ट  में  फिर  से  परिवर्तन  करना
 उठाये  हैं  कौर  यह  भी  किसी  से  छिपा  नहीं  है

 कि  इस  में  बहुत  कुछ  सफलता  भी  मिली
 चाहिये  |

 लेबर  को  सुव्यवस्थित  कर  लिया  गया  है

 काम  चलने लगा  है  लेकिन  लेबरसं  की पूर्वी  जिलों के  खेतिहर  मज़दूरों की  समस्या

 यह  है  कि  वहां  ग्रा बादी  बहुत  ज्यादा  हो  गई
 लियतों  की  are  कुछ  भी  ध्यान  नहीं  दिया

 है  और  सूखे  का  एरिया  हमेशा  अकाल  गया  शहर  की  कौर  इंडस्ट्रीज़ के  मज़दूरों

 को  कुछ  सहूलियतें  ज़रूर  मिली हैं
 पड़ा  करता  इस  से  खेतिहर  मज़दूरों  की

 समस्या  कौर  भी  खराब  गई  चार  उन  की  शिक्षा  का  प्रबन्ध  हो  गया  उन  की

 ट्रेनिंग  शौर  उन  के  मकानों  की  भी  कुछ
 किस्म  के  मज़दूर  में  बता  चुका  उन  के  लिये

 में  एक  सजेशन  देना  चाहता  यू  ०  पी०  का  व्यवस्था  ठीक  हुई  इस  के  लिए  धन्यवाद

 जैसा  पहले भी  कहा  गया  हैं  देश  में एक इरीगेशन  विभागਂ  बहुत  अच्छा  काम  कर

 रहा  है रह  YQ  जगह  जगह  ज़िले  ज़िले  में  नहरें  बहुत  बड़ा  तबका  एक  बहुत  बड़ा  वर्ग

 शर  कुएं  खोदे  जा  रहे  इस  से  सिंचाई
 जिसे  पिछड़ा  हु  वर्ग  कहते  हरिजन  वर्ग

 कहते  हैं  पौर  यह  लोग  किसी  न  किसी रूप  में की  प्रॉबलम  तो  हल  हो  रही  लेकिन  खेती

 की  प्रॉबलम  हल  हो  जाने  से  मज़दूरों  की  मज़दूरी ही  करते  थी  के स्टेंडडें को ऊंचा को  ऊंचा

 उठाने  के  लिए  उन  की  उन्नति  के  लिए  सरकार प्रॉबलम  हल  नहीं  होगी  ।  देश में  ६०,  ६०,

 go,  ७०  करोड़  तक  को  स्कीम  चलाई  जा  ने  कुछ  भी  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  यह  हर  एक

 भाई को  मालूम  यहां इस  सम्मानित
 रही  लेकिन  रिहाई  डेम  को  नहीं  लिया

 या  ।  वह  तो  सिर्फ  ४०  करोड़  की  स्कीम  सदन  में  जितने  सदस्य  मौजूद  हैं  उन  में  से

 अगर  उस  को  बना  दिया  जाता  है  तो  हमारे
 अधिकतर  देहाती  क्षेत्र  से  जाये  हुए  उन  को

 प्रान्त  के  पूर्वी  जिले  और  are  पास  के  बिहार  अच्छी तरह  से  मालूम  है  कि  वहां  मज़दूरों की

 के  agree  बीस  जिले  बिजली  से  बिल्कुल  पूर्ण  क्या  हालत  सभापति  में  यह  कहना

 किये  जा  सकते  वहां  नये  नये  उद्योग  चाहता हूं  कि  एक  बहुत  बड़ा  वर्ग  है  ।

 धंधे  खोले  जा  सकते हें  शौर  खेतिहर  मजदूर  यह  पिछड़ा  eal  एसा  वर्ग  है  जिस  को  ars  से

 नहीं  सदियों  से  दबाया  कौर  सताया  गया  है
 जो  अराज

 बेकार  हें  उन  में  लगाये  जा  सकते

 इसलिये  में  भ्रनुरोध  करूंगा  fe  इस  रिहाई  शर  साधनहीन  कर  दिया गया  उस  को

 डेम
 की  स्कीम को  चला कर  के  पूर्वी  ज़िलों  के  दिमागी  तौर  से  इतना  कमज़ोर  कर  दिया

 खेतिहर  मज़दूरों  को  रिलीफ  दी  गया है  fe  वह  art  ७  बाप  उठ
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 बी०  एन०

 नहीं  ऊंचा  साहब  से  भ्रमित  करूंगा  कि  वह  इस  पर  ध्यान  दें

 नहीं कर  सकता  जब  तक  सरकार की  ait  ज़रूर  इस  को  कागतनिजेविल  ane

 शोर से  उसे  मच्छी  सहूलियतें न  दी  जायं  बनाने  की  कोशिश करें  ।

 मुझे  तो  दु:ख  होता  है  कि  शिड्यूल  कास्ट  कौर
 दूसरी  चीज़  मुझे  यह  कहनी हूँ  कि  इस

 शिड्यूल  ट्राइब  कमिश्नरों  ने  भ्र पनी  सन्‌  देश में  इसशियल  सर्विसेज  एक्ट  लागू  है  ।
 ५२  की  रिपोर्ट में  पहले  पन्ने  पर  ही  यह  लिखा  है

 जब  कि  यह  देश  स्वतन्त्र  है  श्र  हर  तरह
 कि  इस  वर्ग  ने  अपनी  भ्राताओं

 के  कारण  समाज
 हर  बात  हर  दाऊद  में  च»  फंडामेंटल

 में  रखना  सम्मान खो  दिया  काश  वह
 राइट्स  की  दुहाई  देता  तब  भी  इस  देश  में

 भुक्तभोगी  होते  तो  वह  समझ  सकते  कि  उन  की

 क्या  क्या  कठिनाइयां  हमारी  पंच  वर्षीय
 यह  काला  कानून  मौजूद  है  जिस  के  जरिये से

 किसी  जाति  किसी  वग  विशेष  को  एक
 योजना  के  अ्रन्तर्गत  इस  देवा  को  ऊंचा  उठाने

 पेशे  को  करने  के  लिये  बाध्य  किया  जा  सकता  है
 की  कोशिश हो  रही  है  प्र  हमारी  शुभ  कोम

 अर  सभापति  इस  हाउस  को  भ्रच्छी

 नायें  हैं  कि  वह  प्रयत्न  जरूर  सफल  लेकिन
 तरह  से  मालूम है  कि  यह  ऐक्ट  मेहतरों

 पर

 में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक

 किस  तरह  से  लागू है  कौर  उन  को  किस तरह
 यह  इतना  बड़ा  समुदाय  पीछे  पड़ा  रहेगा  तब

 से  जकड़े हुए  agar  अ्रघिकारों  की
 भी

 तरह  से  मांग  नहीं  कर  सकते
 शौर

 और
 न

 दूसरों  की  नजरों
 में  उन्नतिशील

 mat  अधिकारों  को  पाने  के  लिये  हड़ताल
 समझा जा  सकता  sl  यह  एक  बहुत  बड़ा

 वगैरह  भी  नहीं  कर  सकते  ।  यह  किसी  से

 वर्ग  eat  इस  की  एक  गम्भीर .  समस्या  हू
 छिपा  नहीं  है  ।

 शर  प्यार  यह  इसी  तरह से  पीछे  पड़ा  रहा  तो

 राष्ट्र रूपी  शरीर  में  यह  एक  ज़रूर के  रूप  में  तो  यह  दो  एक  चीजें  ऐसी  हैं  जिन  पर

 सरकार  को  प्रतीक  ध्यान  देना  चाहिये हो  कौर  यह  भी  हो  सकता  है  कि

 इस  न्नरूम  में  कुछ  समर्य  बाद  हमें  पैदा  हो  बातें  तो  पहले  ही  कही  जा  चुकी  में  कौर

 जायें जो  कि  इस  राष्ट्  रूपी  शरीर  को  भीतर  अधिक  समय  न  ले  कर  श्राप  को  धन्यवाद

 ही  भीतर  खोखला
 कर  दें  सरकार

 को  देता हूं  ।

 इस  का  पता  भी  न  तो  मेरा यह  कहना है
 श्री  बीरा स्वामी  :  चूंकि  में  अ्रनुसुचितਂ कि  यह  समस्या  गम्भीर  १ श्र  इस  पर  ज़रूर

 ध्यान  दिया  जाय  ।  जाति  का  जिसके  लोग  मजदूर  हू  जो  देश

 में  प्रकार  से  पुलिस  भ्र ौर  बहुत  अधिक

 मुझे  दो  एक  बातें
 झर

 कहनी  न  एक  तो  पिछड़े  हुए  इसलिये  मुझे  मज़दूरों  की

 यह  है  कि  कभी तक  देहातों  में  बेगार की  प्रथा  समस्या  पर  बोलने  का  विशेषाधिकार  ह  ।

 जारी  उस  के  खिलाफ  कानून  जरूर  बन  अनुसूचित  जाति  के  निन्यानवे  प्रतिशत  लोग

 सभी गया  है  लेकिन  उसे  सरकार  ने  कड़ी  मशक्कत  का  काम  करते  हे  ।

 बिल  श्राफेंस रखा  में  नहीं  समझता कि  जातियों  में  इतने  गरीब  arent  हूँ  जो  दैनिक

 जब  सरकार  इस  को  अपन  तौर  से  बन्द  करना
 मजदूरी  के  बिना  अरपना  गुज़ारा  नहीं  कर

 चाहती  है  कौर  वास्तव  में  बन्द  करना  चाहती  सकते  |  ब्राह्मण  सबसे  ata  प्रगतिशील

 तो  फिर  नया  वजह है  कि  उस  को  कागनिजेबिल  ea  वे  शारीरिक  श्रम  नहीं  करते  ।  में

 aaa  नहीं  मानती
 ।  में  लेबर  मिनिस्टर  किसी  जाति  के  विरुद्ध  dy  की  भावना  से
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 go  की  भावना  a  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  बेकार  हो  शर  में  जानता  हुं  कि

 में  तो  यह  बता  रहा  जातियों  के  बीच  इनमें से  रा ब्
 a

 अ्रधिकांश  ग्रनुसुचित  जाति  के  लोग

 कितना  सामाजिक  भेद  हे  ।  मं  माननीय  @  |

 धान  मंत्री  तथा  अन्य  सदस्यों  का  ध्यान

 श्री  हरिहर  नाथ  शास्त्री  ने  बताया
 इस  भेद  भाव  हीथ्रो  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 कि  aaa  तथा  त्रिपुरा  में  चाय  के  बगीचों

 मज़दूर  किसी  देश  की  सब  से  प्रबल  शक्ति
 को  बन्द  कर  देने  के  कारण  लगभग  १६,०००

 तथा  सबसे  महत्वपूर्ण  रंग  होते  ह  मज़दूरों
 मजदूर  बेकार  हो  गये  ह  कुछ  दिन  ga

 पर  या  तो  देश  की  उन्नति  या  श्रीमती  निसार  सरकार  ने  यह  कहा  था  कि  चाय  के  बगी

 करती  |  मज़दूरों  की  कड़ी  मेहनत  इसलिये  बन्द  किये  गये  कि  चाय  उद्योग  में

 से  ही  कोई  देश  अधिक  उपजाऊ  बनता  हे  मन्दी  ar  गई  इसके  दाम  गिर  गय  थे

 are  झ्राधिक  दिशा  में  प्रगति  करता  है  ।  श्र  विदेशों  में  इसकी  wee  बिक्री  नहीं  हो

 gi  कुछ  दिन  पहिले  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  रही  थी  ।  इन  मज़दूरों  की  कठिनाई  को

 था  कि  लंका  की  प्रगति  भारतीय  मजदूरों  दूर  करने  के  लिय  भारत  सरकार
 न

 क्या
 के  कारण  हुई  |  औद्योगिक  तथा  कृषि

 किया  यह  हम  नहीं  जानते  |

 विकास  के  लिय  हमें  मजदूरों  पर  ही  निसार

 करना  पड़गा  |  राज  मजदूर  कपड़ा  मिलों
 रेलों  में  लाखों  मजदूर  काम  पर  लग

 यातायात  सेवा  चाय  के  बगीचों  a  |  इनकी  ददा  में  भी  सुधार  किय  जानें

 खेती  तथा  कुटीर  उद्योग  धन्धों  इरादी  में  काम
 की  श्रावइ्यकता  है  ।

 पर  लग  हू
 ?

 ya  में  खेती  को  लेता  हूं  ।  भारत

 कपड़ा  उद्योग  देश  का  सब  से  महत्वपूर्ण  एक  कृषि प्रधान  देश  है  ।  भ्र धि कतर  उद्योग

 way  जिसका  देश  के  afar  जीवन  से  शहरों में  ही  ह  |  उद्योगों  में  केवल  तीन

 गहरा  सम्बन्ध हू  |  इस  उद्योग  में  लगभगਂ  प्रतिशत  मजदूर  काम  करते  हूं  जब  कि  खेती

 पांच  लाख  areal  काम  करते  हू  ।  के  काम में  a4  प्रतिश्त मजदूर  AT  हुए

 नाड  में  कपड़ा  मिलों  में  लगें  हुए  मज़दूरों  हमारा  खाद्य  उत्पादन  कम  हैं  रोक  हमें  अन्य

 देशों  से  खाद्यान्न  लेने  पाते  हू  ।  म  शुद्धता के  अतिरिक्त  हथकरघा  कुटीर  उद्योगों  में

 कुछ  व्य  पर्व  लगभग  पांच  लाख  मजदूर  लगे  हूं  ऐसा  क्यों ह  ?  क्या  हमारे  देश  में

 थ  २४  लाख  व्यक्ति  हथकरघा  उद्योगਂ  खेतिहर  मज़दूरों  की  कमी  है
 ?  क्या  देश

 से  जीवत  निर्वाह  करते  थे  ।  किन्तु  भारत  में  सिचाई  सम्बन्धी  सुविधायें  नहीं  ह
 :

 सरकार  की  अन्यमनस्कता  के  कारण  दक्षिण  क्या  देश  के  लोग  अ्रधिक  खाद्य  उत्पादन  नहों

 में  हथकरघे के  उद्योग में  मन्दी  श्री गई  कर  सकत े?  हमारे  प्रधान  मंत्री  भी  जनता

 से  खाद्य  उत्पादन  के  मामले  में  ग्राम  निभा मद्रास  राज्य  में  हजारों  जुलाहे  बेरोज़गार

 गये  हें  ।  खानों  में  हाई  लाख  श्रादमी  बनने के  adler  करते  रहे  हूं  ates

 सरगम  की  सोने  की  खानों  उपायो  प्रान्दोलनਂ  में  करोड़ों  रुपय काम  करते

 के  मालिकों  द्वारा  इसे  बन्द  कर  देने  के  निश्चय  लग  गय  |  किन्तु  परिणाम क्या  gat  ?

 के  सम्बन्ध में  राज  एक  प्रश्न  किया  गया  था  |  लोग  न  मरने  सरकार  लोगों  को

 मुझे  श्री  सामी  जो  विधान  सभा  के  खाना  नहीं  दे  खाद्य  वितरक  केन्द्र

 सदस्य  का  तार  मिला  कि  इस  खान  को  खोले  किन्तु  फिर  भी  लोगों  को  एक

 बन्द  कर  देने  से  AMT  ४,०००  मजदूर  वक्‍त  भी  खाना  नहीं  मिल  पाता  ।
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 अनुदानों

 की  मांगें

 के  पुराने  नेता  हें  ।  उन्हें  श्रमिकों  हितों
 खेतिहर  मज़दूरों  को  अच्छी  प्रकार

 से  खेती  करने  में  तथा  अधिक  खाद्यान्न  उत्पादन  की  रक्षा  करनी  चाहिए  ।  उन्हें  श्रमिकों

 विभिन्न
 करने  में  कोई  रुचि  नहीं  क्योंकि  ज़मीन  तो  कल्याण  करना  चाहिए

 ।

 जमींदारों  की  है  ।  जो  कुछ  वह  पैदा  करते  कालिजों  में  पढ़ने  के  लिए  श्रमिकों  के  बच्चों

 हैं  ag  ज़मींदारों  के  पास  चला  जाता  हैं
 को

 छात्रवृत्तियां  दी  जानी  चाहिए  ।  काम

 करने  वाली  औरतों को  प्रसव  के  लिए गौर  अधिकांश  खेतिहर  मज़दूर  वर्ष  के  अधिक

 ताग  में  भूखे  ही  हते  हें  ।  जब  तक  कि  छः  मास  की  छुट्टी  दी  जानी  चाहिए  ।  जिनके

 हमारे देश  में  रूस  कौर  चीन  की  तरह
 बच्चे  हों  उन्हें  इसके  लिए  भत्ता  जाना

 चाहिए  ।  श्रमिकों  को  प्रति  सप्ताह  डाक्टरी
 सानूहिक  खेती  नहीं  हमारी

 वाद्य  समस्या  नहीं  हो  सकती  |  सलाह दी  जानी  चाहिए  ।  मई  की  पहली

 तारीख  को  aa  श्रमिकों  को  वेतन
 पट्टी

 मद्रास  राज्य  के  तंजौर  काश्तकारी  दी  जानी  चाहिए  सरकार  को  इसकी  घोषणा

 प्रीमियम  से  यह  स्पष्ट  है  कि  कृषि  सम्बंधी  करनी  चाहिए  ।

 थोड़ा  सा  सूधार  करने  से  ही  खेतिहर  मजदूरों

 को  मद्रास  में

 श्री  बाल्मीकि

 प्रोत्साहन  मिलता  है  ।  रक्षित  :..  सभापति

 द्रवेड़ियन  फैडरेशन  शादी  के  कृषि  सम्बन्धी  राज  में  आपका  हृदय  से  झा भारी

 सुधार  के  लिये  प्रचार  करने  पर  मद्रास  के
 हूं  कि  भ्रापने  मुझे  हाउस  के  समक्ष  झपने

 गवर्नर  ने  तंजोर  जिला  काश्तकारी  संरक्षण  विचार  रखना  का  ग्रोवर  प्रदान  किया  ः

 म्रध्यादेदी  जारी  जिससे  खेतिहर  प्रभी  यहां  पर  देश  मज़दूर  नीति

 मज़दूरों  को  बड़ा  प्रोत्साहन  मिला  |  किन्तु  के  विषय  में  विचार  प्रकट  किये  गये

 इससे  समस्या  पुरी  तरह  से  हल  नहीं  हुई  ।  कौर  इत  में  कोई  बात  नहीं

 द्रव  इयन  फैडरेशन  खेतिहर  मज़दूरों  में  कि  हमारे  देश  की  मज़दूर  vita  बहुत
 जा  कर  बहुत  काम  करता  हूँ  ।  राज  प्रगतिशील  रही  रोक  उसके  लिए
 की  सरकार  श्रनुयुचित  जातियों  पिछड़े  मं  अपन  माननीय  मंत्री  कों  धन्यवाद  देता

 वर्गों  के  लिये  कृषि  सम्बन्धी  सुधार  जैसी  कोई  साथ  ही  उसके  यह  बात  जरूर  ह  कि  सरकार

 काम  नहीं  करेगी  क्योंकि  वह  पूंजी  वादी  का  ध्यान  मिलों  में  काम  करन  वाले  मजदूरों
 सरकार है  ।  इत  सरकार  से  यह  आशा  की  ददा  सुधारने  की  कौर  तो  गया  लेकिन

 करना  कि  वह  पहलितों  तथा  गरीब  आदमियों  कभी  तक  म्युनिस्पैलिटीज़  के  अन्दर  काम
 के  लिये  इस  प्रकार  के  ares  कार्य  करने  वाले  जो  मज़दूर  कौर  मेहतर  शादी

 बिल्कुल  वैसा  ही  हू  जैसा  कि  भेड़िया  से
 @  सरकार  का  उनकी  तरफ़  ध्यान  नहीं  गया

 बकरों  के  बच्चे  के  प्रति  दयालु  होने  की  आशा
 है  ।  मेंने  पिछल  दस  महीनों  के  अ्रन्दर

 ह  पुना

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  are  हैदराबाद  )  atte  की

 म्यूनिसिपैलिटी  में  काम  करन  वाले  मज़दूरों को  १४५  मिन्ट  दे  चुका  हूं  ।  अब  वे  झपना
 की  हालत  को  देखा  है  कि  राज के  दिन  भी भाषण  समाप्त  करें

 वह  कितनी  बेबसी  दौर  हीन  अवस्था  में
 श्री  वो रश् वामी  :  श्रीमान  केवल  अपना  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हे  ।  जिन

 एक  मिनिट att  श्री  गिरी  श्रमिक  संघ  गन्दी  बस्तियों  के  अन्दर  वे  लोग  रहते
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 वहां  पर  आपको  म्यूनिसिपल  अथॉरिटीज़  समाज  की  रक्षा  करता  है  |

 की  उदासीनता  का  नंगा  नाच  दिखाई  पड़ेगा  ।  कहा  है  कि  हरिजनों  में  भंगियों  की  सब  से

 वहां  पर  मनुष्य का  जीवन  एक  भयानक  जीवन  अधिक  उपेक्षा  हुई है  क्योंकि  उनके  काम

 बन  WAT  नोटीफाइड  टाउन
 को  नीचा  समझा  गया  है  ।  हम  महात्मा

 एरिया  are  म्यूनिसपलटीज़ और  कारपोरेशन
 गांधी  जी  के  हृदय  से  ara  क्योंकि

 के  शभ्रत्दर  काम  करन  वाले  सभी  मजदूरों  उनका  ध्यान इस  गिरी  हुई  जाति को  उठाने

 की  हालत  बहुत  ही  गिरी  हुई  उनका  की  सबसे  पहले  गया  यह  उन्हीं

 कोई  जीवन  स्तर  नहीं  रोक  वह  न  के  के  निरन्तर  प्रयत्न  कौर  प्रयास  का  फल

 बराबर  उनको  जो  वेतन  मिलता  है  है  कि  राज  समाज  दें  एक  प्रकार  की  भावना

 वह  इतना  कम  दौर  अ्रपर्याप्त  होता  है  कि  का  उदय  हो  गया  है  कि  भंगियों  को  ऊपर

 उससे  मनुष्य  का  जीवन  बड़ी  कठिनता  से  उठाया  लेकिन  जितने  भी  प्रयत्न

 चलता  है  |  में  सदन  शर  सरकार  इस  दिशा  में  आजकल  हुए  वह  ना  के
 का  ध्यान  उन  लाखों  कौर  करोड़ों  मज़दूर  बराबर हें  ।  इसके  लिए  अलग  २  सूत्रों

 भाइयों  की  हीन  तथा  दयनीय  हालत  की  में  जेसे  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार

 तरफ़  खींचना  चाहता  हूं  जो  म्यूनिसिपैल्टीज़  में  इनक्वायरी  कमेटीज  बिठायी  गयीं  ह

 में  काम  कर  रह ेहें  ।  जव  तक  श्राप  उनकी  अर  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  भी  इस  सम्बन्ध

 अ्रवस्था  को  सुधारने  की  तरफ़  ध्यान  नहीं
 में  दीं

 ।
 हमारे  सूबे  के  weet  खेर

 दें  तब  तक  जन  समुदाय  का  एक  बड़ा  भाग  बम्बई  के  मन्दर  ara  कमेटी  मेहतरों  की

 दिन  पर  दिन  श्रव्य  झ्र वन ति  को  प्राप्त
 हालत  की  जांच  के  लिए  बैठीं  रोक  दूसरे

 होता  जायगा  |  ग्राम  उनकी  हालत  बहुत  सूबों  में  भी  इसी  प्रकार  की  कमेटियां

 नाजुक  हेअर  उनका  जीवन  इतना  कठिन  लेकिन  में  अपनी  जानकारी  की  बिना  पर

 है  कि  इतना  आवश्यक  तथा  जनहित  का  कार्य
 कहना  चाहता  हुं  कि  we  बम्बई  की  बरसे

 करने  के  बावजूद  मज़दूर  की  श्रेणी  में  कमेटी  ने  झ्र पनी
 रिपोर्ट

 में  जो  सिफ़ारिशों

 उनकी  गिनती  भी  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  की  हू  उन  पर  ध्यान  दिया  जाय  अमल

 सन्‌ ४० ५०  मे  भी  म  ने  उन  मेहतरों  की  दयनीय  किया  जाय  तो  मेहतरों  की  हालत  बहुत  कुछ
 दशा  के  बार  में  अपने  विचार  प्रकट  किये

 सुधर  सकती  है  |  केवल  रिपोर्ट  बना  देने

 थे  भर  उन  मजदूरों  को  कुछ  जरूरी  सहूलियतें  से  तो  काम  नहीं  उनको  कामयाबी
 देने  ata  की  a  मज़दूरों  की  से  भ्रमण में  लाने  के  लिए  रुपये  की  ज़रूरत

 श्रेणी  में  लाने  की  भ्रमित  की  किन्तु  होती  है  wie  मुश्किल  यह  है  कि  हमेशा

 ae  है  कि  अभी  कुछ  नहीं  हो  पाया  है
 म्यूनिसिपैलिटी  शौर  प्रान्तीय  सरकारें  सभी

 झर  वह  पूर्ववत  अवस्था  में  रह  रहे  हें  ।
 अपने  यहां  रुपये  की  कमी  बतलाती  हें  शर

 आपका  ध्यान  इस  ओर  खींचना  चाहता
 हमारी  अपनी  केन्द्रीय  सरकार  का  भी  ध्यान

 हूं  कि  किस  तरह  एक  भंगी  जो  का  उधर  नहीं  जाता  में  चाहता
 एक  सच्चा  सेवक  अवहेलना

 हूं  कि  बिना  विलम्ब  मेहतरों  अ्रवस्था
 की  जाती  है  काम  देखिए  कि  कितने

 सुधारने  की  कौर  केन्द्रीय  सरकार  प्रौढ़  प्रान्तीय
 नीचे  स्तर  का  उसके  कंधों  पर  है  ।

 सरकारों को  ध्यान  देना  चाहिए  ।
 बापू  जी  के  ware  भंगी  समाज  के

 लिए  वह  कार्य  करता  है  जो  मां  aT  बच्चे
 उनका  जीवन  बड़ा

 सन्तोषप्रद

 के  लिए  करती है  ।  सफ़ाई के  द्वारा  वह  श्र  घृणास्पद  जीवन  वहू  इतना  भयावह
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 है  कि  वह  मानवता  से  बिल्कुल  दूर  का  जीवन  कदर  होती  भी  है  तो  उस  पर  अमल  नहीं

 है  जिसको  देखकर  श्राप  खून  के  झ्रांसू  बहाये  किया  जब वह  यह  देखते हें  तो

 बिना  नहीं  रह  सकते  |  नई  दिल्ली  में  उन  को  असन्तोष  होता  कौर  उस  सन्तोष

 गांधी  जी  ने  तीस  अक्तूबर  १९४६  के  प्रवचन  की  वजह  से  उन  के  इन्दर  UH  अराम  चेतना

 में  भंगियों की  हालत  के  सम्बन्ध  में  यह  श्राप  देखेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 शब्द  कहे थे  इस  बात
 पर  जोर  दूंगा  कि  ग्राम  एक  वातावरण  हड़ताल  का  चल  रहा

 पाखाना  कमाने  के  और  झाड़  वगेरह  हालांकि  में  इस  विचार  का  मानने  वाला  हूं
 चीज़ों  के  लिये  जरूरी  क्वानून  ही  बन  जानें  कि  मज़दूरों  के  लिये  सब  से  खतरनाक  चीज़

 ताकि  मेले  झर  कूड़े  करकट  को
 हड़ताल  ्  राज  हड़ताल  का  बहुत  जोर

 हाथ  लगाने  की  जरूरत  न  रह  जाय  ।  साथ  लेकिन  हड़ताल  कोई  अच्छी  चीज़  नहीं  होती

 ही  मेहतरों  शर  भंगियों  के  लिए  काम  के
 हड़ताल  में  तो  घाटा  ही  gat  करता

 पहनने  की
 पोशाक

 का  भी  एक  ऐसा  लेकिन  फिर  भी  जब  असन्तोष  बढ़ता  भ्र ौर

 सादा  नमूना  तथ  कर  दिया  जिससे  जब  कोई  रास्ता  उन  के  लिये  नहीं  रहता  है

 उन्हें  काम  करने  में  ग्रा सानी  हो  |  डन्स पेक् टरों  तो  वह  यह  कदम  उठाते  न्  बिहार  के  अ्रन्दर

 और  मुक़दमों  को  भी  सफ़ाई  के  इस  उपयोगी  भी  हड़तालें  हुईं  ।  लेकिन  हड़तालें  होती  हैं
 काम की  तालीम  दी  बजाय  इसके  कि

 वहां  की  म्युनिसिपल  अ्रथोरिटीज  की

 वे  art  मातहतों  से  ज्यों  त्यों  और  जबरदस्ती

 अज  जिस  तरीक़े  से
 सीनता  तथा  निकम्मेपन  की  वजह  से  ।  मुझे

 काम  लेते  रहें  ।
 मालूम है  जैसा  कि  में  पहले भी  कह  चुका  हूं

 काम  लिया  जाता  उसमें  काम  कम  से
 कि  हड़ताल  से  कोई  फायदा  होने  वाला  नहीं

 कम  शर  गन्दगी  ज्यादा  से  ज्यादा  होती  लेकिन  जब  हड़ताल  होती  है  तो  उस  के
 are  रिश्वतखोर  बदमाशी  कौर  बदचलनी

 पीछे  जो  दिमाग है  उस  को  समझने  की  ज़रूरत

 उस  के  पीछे  जो  झ्र सन्तोष है  उसे  दूर
 करने

 में  ग्रा पका  ध्यान  इस  खींचना  की  ज़रूरत  म  यह  कहना  चाहता  ह  कि

 चाहता  हूं  कि आज  कितना  सूबे  की  सरकार  को  यह  देखना  होगा  कि

 बदचलनी  व  अपनापन  जो  म्यूनिसिपैलिटी  हैं  वह  ्  मजदूरों

 छोटी  फ़ाइल  टाउन  एरिया  तथा  की  चाहे  वह  मेहतर  हों  या  ae

 कॉरपोरेशन  सब  में  फैला  gare  ak  दूसरे  उन  की  हालत  को  सुधारने  के

 लिये  कोई  खास  कदम  उठाती  हैं  या
 भ्रष्टाचार की  वहां  पर  बहुलता है  ।  हमें

 इसको  भी  समूल  नष्ट  करने  की  ज़रूरत  लेकिन  जब  मज़दूर  कदम  उठाते
 हैं  तो

 में

 ्  |  समझता  हुं  fe  एक  अ्रधिकार
 उठ

 हमारी  सरकार  को  इस  कौर  ध्यान

 देना  चाहिये  ।  खड़ा  होता  जिस  प्रकार  से

 ठीक  के  अधिकारों  की  रक्षा  होती  है  उसी
 जब  मजदूर  लोग  अपनी  मजबूरियों  से

 तंग  प्रा  जाते  हैं  और  तंग  झा  कर  के  कोई  कदम  प्रकार  से  मज़दूरों  के  अधिकार  की  भी  रक्षा

 उठाते  प्रो  यह  बात  ठीक  भी  है  कि  उन  को  होनी  मज़दूरों को  दबने  की
 जरूरत

 नहीं  है  क्योंकि  म्यूनिसिपैलिटियों  ने  उन  को
 संतोष  उन  के  marcia की  किस  को

 चिन्ता  हैं  ?  उन  की  जितनी  परवाह  होनी  गुलाम  तरह  जीवन  बिताने  के  लिये

 चाहिये--वहाँ  नहीं  शर  अगर  किसी  मजबूर कर  दिया  में  यह  भी  जानता  हूं
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 fe  सरकार  की  एसी  मंशा  नहीं  है  कि  इन  मुझे  मालूम  है  कि  हड़ताल  का  सब  से

 मज़दूरों को  इस  गिरी  हुई  हालत  में  रक्खा  बड़ा  कारण  यह  हो  सकता  है  उन  के  वतन

 लेकिन  फिर  भी  में  सरकार  का  ध्यान  बहुत कम  उन  को  उचित  वेतन  दिया

 इस  are  दिलाना  चाहता हूं  कि  वह  उत्तर  जाय इस  भी  ध्यान  दिया  जाना

 प्रदेश  की  मेहतर  हड़ताल  से  जसी  स्थिति  पैदा  में इस
 बात

 के
 लिये  भ्र पने  माननीय  मंत्री

 हो  गई  है  उस  की  वजह  से  सारे  हिन्दुस्तान  महोदय को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  wa  मेहतर

 के  मेहतरों के  भ्रमर  एक  उत्तेजना है  मज़दूरों  की  भ्रवहेलना  नहीं  की  बल्कि
 क्रोध  तथा  बेचैनी  है  ।  सरकार  को  शी  उन के  ऊपर भी  उसी  प्रकार  ध्यान  दिया

 after  इस  की  ध्यान  देना  चाहिये  ।  जायेगा  जैसे  कि  आराम  विल  मज़दूरो ंकी  तरफ

 अफ़सोस तो  यह  है  कि  बिहार  तथा  यू०  पी०
 दिया  जाता  उत्तर  प्रदेश  बिहार में

 में  इतने  बड़े  पैमाने  पर  मेहतरों की  हड़तालें  जो  हड़तालें हुई  हे  उन  के  पीछे  कोई  राजन  तिक

 हुई  किन्तु  १६४७  के  मजदूरों  के  झगड़े  तय  करने  रंग  नहीं  इस  का  कारण  यही  था  कि  वहां
 वाले  कानून  के  भ्रनुसार  यह  मामला  कहीं  भी

 के  मेहतरों में  केवल  ग्राफिक  ग्रा घार  पर

 ट्रिपल  को  नहीं  सौंपा  गया  ।  क्या  यह  असन्तोष  था  ।  उस  शअसत्तोष  की  किसी

 संगत  में  केवल दो  मिनट  प्रौढ़  ने  परवाह  नहीं  की  ।  शराब  य०  पी०

 की  हड़ताल  खत्म
 हो  गई

 हश्र ौर में

 सभापति  महोदय :  अनाप  पता  भाषण  तमाशा  करता  हं  कि  यू०  पी०  की  सरकार

 शीघ्रातिशीघ्र  समाप्त  कर  दें  ।
 मेहतरों  की  उचित  मांगों  पर  उदारतापूर्वक

 विचार  करेगी  कौर  मुझे  पूरा  भरोसा  है  किਂ
 श्री  बाल्मीकि

 :  इसलिये में  कहना  चाहता
 वहां  भ्रच्छी  स्थिति  पैदा  होगी  ।  में  फिर  भ्रपने

 हूं  कि  ,  म्यूनिसिपल  मज़दूरों  के  प्रश्न  पर  खास

 कर  केन्द्रीय  सरकार  को  विचार  करना  माननीय  मंत्री  जी  धन्यवाद  देता

 भर  उचित  कानन  fas  मेहतरों  के  लिये  ही
 श्री  तिम्मब्या

 बल्कि  सभी  म्यूनिसिपल  मज़दूरों  के  लिये  सूचित  :  श्रम  मंत्री ने  कोलार

 बनाना  जिस  प्रकार  मिल-मज़दूरों  गोल्ड  फील्ड  के  बन्द  होने  के  बारे में  चर्चा

 aaa  वहां  के  क्यारियों  को  २३  मैच
 के  लिए  है  ।  मज़दूर  सम्बन्धी  सभी  कानून

 इन  पर  लागू  होने  चाहिएं  |  को  नोटिस दे  दिया  इस  के  बन्द  हो  ने

 से  ऊरगांव में  ३५००  कर्मचारी  बेकार हो

 जायेंगे  तथा  इन  पर  आश्रित  व्यक्तियों  को उन  के  लिये  रहने  के  घरों  का  वैसे  ही

 प्रबन्ध  होना  चाहिये  जसे  इन्डस्ट्रीज  मजदूरों
 मिला  कर  १४०००  व्यक्तियों  पर  इस  का

 के  लिये  गांधी  जी  ने  खुद  कहा  था  कि  प्रभाव  wal  इंच  के  कारखाने के  बन्द

 होने  से  ३००  परिवारों  के  व्यक्ति  बेकार अगर  सिंह  उन  के  घरों  को  उन  के  रहन  सहन

 को  सुधार दिया  जाय  उन  की  हालत  हो  गए  ऊरगांव  की  खदान  बन्द  होने

 सुधर  सकती  gt  में  जानता  हूं  कि  इस  तरह  के  से  वहां  की  स्थिति बड़ी  विकट  हो

 कानून  की
 बहुत  सख्त  जरूरत  है  औरमैं में  फिर

 श्रम  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  उस  की

 सरकार का  ध्यान  इस  की  प्रो  खींचना  जांच  करने  के  लिए  एक  आ्रायोग  नियुक्तਂ  किया

 चाहता  हुं  कि  इन  मज़दुरों  को  भी  वह  सारी  इस  ग्रा योग के  श्री  ०  पी०  डेविड

 सहूलियतें
 मिलनी  चाहियें जो  श्राम  मिल  के

 भी  सदस्य  बनाये  उन्हें उन  खदानों  के

 मज़दूरों को
 मिलती  बारे  में

 पुरी  जानकारी  उन  खदानों  को
 287  PSD
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 वे  लोग  चालू  नहीं  रखना  चाहते  हैं  इसलिए  व  झ्राराम  जिन्दगी गुजार  रहे  हैं
 सरकार  उन्हें  हाथ  में  ले  जिन के  खून  से  हम  अपनी  जिन्दगी  बना  रहे

 कोलार  खदान  के  श्रमिकों  को  उचित
 हे  उन  अपने  देश  के  करोड़ों  मज़दूरों  के  लिए

 वेतन  नहीं  मिलता
 ।  वहां  भविष्य  निधि  का  ड्रम कोई  परवाह  नहीं  करते  पंच  वर्षीय

 प्रबन्ध  भी  नहीं  करमचारी  राज्य  बीमा  योजना में  मज़दूरों  की  वं  लेकर  के  लिए

 अधिनियम भी  agt  पर  लागू  नहीं  होता |  जो  कुछ  रकम  रखी  गयी  है  उस  को  देख  कर

 श्रम  मंत्री  जी  इस  समस्या  पर  विचार  करें  मुझे  बहुत  दुख  होता  है  क्योंकि  sa  के  लिए

 तथा  ऊर गांव की  खदान बन्द  न  होने
 सिफ  ६  करोड़  और  कुछ  लाख  रुपया  वेलफेयर

 के  लिए  रखा  गया हैं  ate  वह  भी  हिन्दुस्तान
 पंच  वर्षीय  योजना  में  कृषि  के  विकास

 के  लिए  काफी  राशि  नियत  की  गई  यदि
 की  तमाम  स्टेटों  पर  सेंट्रल  गवर्नमेंट  मिलकर

 पांच  साल  में  खर्च  यह  बहुत  नाजायज़
 पंचवर्षीय  योजना  सफल  हो  जाए  तो  उन  की

 बात  में  तो  कहूंगा  कि  गवर्नमेंट  मज़दूरों दशा  सुधारने  का  प्रयत्न  किया  जाना

 उनके  लिए  राज्यों  में  ग्रल्पतम  वेतन  की  भलाई के  लिए  कोई  रुपाल  नहीं  कर  रही है

 शर  एक  लफ्ज़  कहा  जाय  तो  वह  बिल्कुल नियम  शीघ्र  लागू  जाना  चाहिए  ।

 बेईमानी कर  sl  उन की  रक्षा  करने के इस की  जांच  पांच वर्ष  पहले  हुई  थी  परन्तु
 लिए  हुकूमत  ने  मिनिमम  बजे  ऐक्ट  के  नाम

 भ्र भी  तक  कौर  कोई  कार्यवाही नहीं  की
 से  एक  कानून  बनाया  है  लेकिन  इस

 की
 देश  की  उन्नति के  लिए  यह  ग्रावश्यक है  कि

 असलियत  को  देखा  जाये  तो  इस  को  मिनिमम
 इन  श्रमिकों की  ददा  सुधारी  उन  की

 वेजेस  ऐक्ट  के  बजाय  मेक्सिको  बोगस
 ददा  प्रभी  बिल्कुल  खराब  st  सरकार उन  के

 ऐक्ट के  नाम से  पुकारा  जाय तो  ज्यादा
 लिए  कुछ  भी  नहीं  कर  रही

 बरच्छा  होगा  ।  जो  जमानत पेशा  मजदूर  हैं
 अल्पतम  वेतन  अधिनियम  का  गांवों  में  वह  हमारे  मुल्क  में  करोड़ों  की  तादाद में  हे

 प्रचार  किया  जाना  चाहिए  ।  राज्यों  कीਂ  १९५१ की  सेंसस  से  हम  को  पता  चलता  है

 सरकारों  ने  इस  का  प्रचार  नहीं  किया  कि  हमारे  देश  में
 ७  करोड़  ६५  लाख  ज़राअत

 किसानों को  इस  के  विषय  में  बिलकुल  नहीं  पेशा  मज़दूर  इन  के  हाथ  में  ज़मीन  बिल्कुल

 मालूम ।  में  श्रम  मंत्री  जी
 से

 प्रार्थना  करूंगा  नहीं  लेकिन  मेरा  तो  ख्याल है  कि  उन
 की

 कि  वे  सेवा  भोजनालयों  द्वारा  इस  का  प्रचार  तादाद  इस  से  दुगनी  है  क्योंकि  ऐसे  किसानों

 इस  से  खेती  का  काम  करने  वालें  की  बहुत  बड़ी  तादाद  है  जिन  के  पास  एक  एकड़

 मज़दूरों  में  उत्साह  फैलेगा  तथा  पंचवर्षीय  या  ara  एकड़  ज़मीन  है  ।  यह  छोटे  छोटे

 योजना सफल  हो  सकेगी |  किसान  हूँ  और  यह  साल  में  ६  या  ८  महीने

 अ्रपनी  मेहनत  फरोख्त  कर  के  अपना  गुजारा श्री  पी०  आर०  राव  :  हमारे
 करते  तो  यह  लगभग  १५ या  १६  करोड़

 मुल्क में  ज़रास्रत एक एकਂ  पेशा  है  उस  में

 जो  मज़दूर हैं  उन  खास  भ्रमित है  ।
 मज़दूर है  जो  कि  परास्त  पेशा  कर  के

 अपनी

 जिन्दगी  गुजारते र  इन  १५  या  १६  करोड़
 मज़दूर ही  भविष्य  में  हमारे  मुल्क  को  बनाने

 ज़राअत  पेशा  लोगों  की  रक्षा  के  लिए  जो
 वाले  हैं  ate  दुनिया  में  जितनी  भी  तरक्की

 हुई है  वह  rag की  ही  वजह से  हुई  मिनिमम asa  ऐक्ट  बनाया  गया  है  मे ंसमझता

 लेकिन  श्रफसोस  है  fe  जिन  के  खून  से  हम  ऐसा  हू ंकि  aft तक  इस  विशाल देश  के  एक
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 कोने  में  भी  इस  का  पता  नहीं  इस  ऐक्ट  च्ह.समझते  हे ंकि  यह  जो  कुछ भी  कहती  है

 को  °e¥s  में  बनाया गया  लेकिन यह  करती  नहीं  है  भर  जो  भी  कानून  गरीबों

 अराज  तक  हमारे  मुल्क  में  में  नहीं  प्राया  के  फायदे के  लिए  बनाती है  उन  को  में

 जब  तनखा  बढ़ाने  का  जाकर  करते  हैं  तो  नहीं  लाती

 एक  अजीबोगरीब  मंतक  लेकर

 हमारे  गांव  में  गवर्नमेंट  ने  पाम  गुड़
 बढ़ती  है  कौर  कहती  है  कि  अगर इन  की

 तनखाह  बढ़ा  दी  जायगी  तो  इनफ्लेशन  बढ़
 इन्डस्ट्री  सेंटर्स  कायम  किये  में  इसका  जिक्र

 इसलिए  कर  रहा हूं  कि  हुकूमत  के  कारोबार
 लेकिन  जब  पूंजीपति  करोड़ों  ate

 पर  से  अवाम  का  विश्वास  क्यों दूर  होता  जा
 लाखों  रुपया  मुनाफा  हासिल  करते  हें  नश अआर

 हमारी  गर्वमेंट  के  बारे में  जाकर

 जागीरदार  ज़मींदार  लाखों  रुपया  हासिल
 किसी  एक  शख्स से  दरियाफ़्त  कीजिये  वहू  साफ

 करते  हें  तब  यह  नहीं  ख्याल  किया  जाता  कि

 इन् पले शन  बढ़  खुद  हमारे  स्टेट  में  कहेगा  हुकूमत  शीरानी  चालाकी  कौर

 एक  दास  निज़ाम  को  एक  करोड़  पचास  होशियारी को  इस  बात  म खच  करती है

 कि  अवाम के  पैसे  को  किस  तरह  फिजूल  तरीके लाख  रुपया  हुकूमत  देती  लेकिन  उन

 गरीबों के  लिए  जिस के  खून  से  यह  दुनिया
 से  खर्च  किया  जाय  ऐसा  करने के  लिए

 हुकूमत  के  जो  मिनिस्टर  हें  वह  अपना  दिमाग
 बन  रही  है भ्र ौर  हम  AIT  जिन्दगी  गुजार

 रहे  हें  उन  की  तनखाह  बढ़ाने  के  लिए  हम  अ
 लड़ा  इसलिए  नहीं कि  इस  पैसे को

 नेक  काम  में  खर्चें  करें  बल्कि  इसलिए  कि  किस
 हें  कि  इनफ्लेशन  बढ़  जायगा ।  कोई  ज़रा  सी

 रखने  वाला  भी  इस  मं तक  को  नहीं  तरह  इस  को  फिजूल के  कामों में  खर्चे

 कबूल  करेगा  |  इस  मिनिमम  वेजेज़  ऐक्ट  पर  हमारे  यहां  दो  साल  से  यह  सेंटर  कायम  हैं

 लेकिन  कोई  फायदेमंद  काम  नहीं  क्रिया  गया
 में  ने  खूब  सोचा कि  हुकूमत ने  क्यों इस  को

 क्या  वाकई  इस  को  अमल  में  लाने की  है  are  फिजूल  लोगों  को  बिठाकर  तनखाह

 दी  जा  रही  इस  से  जनता  को  विश्वास
 नीयत  मुझे  मालूम  होता  है  कि  यह  झ्र वाम

 हो  गधा  है  कि  यह  काम  सरकार  महज  लाखों
 की  में  धूल  डालने के  लिए  भ्र  दुनिया

 को  यह  बतलाने के  लिए  किਂ  यह  ऐक्ट  बना  कर
 लोगों  को  बिठाकर  खिलाने  वेਂ  लिए  कर  रही

 arr  हुकूमत  से अवाम  का  मतालबा है हम  गरीबों  का  उद्धार  करना  चाहते  हैं

 महज़  इसी  ख्याल  से
 उन्हों  ने  यह  ऐक्ट  बनाया

 कि  हम  को  काम  बताओ  ।  यह  भीख  मांगना

 नहीं  भ्रमर  बाप  को  हुकूमत  संभालनी हैं लेकिन  ग्राम
 हिन्दुस्तान  का  हर  एक

 तो  श्राप  की  ag  जिम्मेदारी है  कि  श्राप  लोगों
 गरीब  झ्रादमी  जानता  है  कि  यह  हमारी

 हुकूमत  नहीं  है  कौर  यह  ऐक्ट  हमारे  लिए
 को  काम  बतायें  ।  नहीं  जिम्मेदारी  से

 नहीं  बनाया  जो  भी  ऐक्ट  क  पीट  लिस्टों  हटकर  श्राप को  चला  जाना

 की  रक्षा  करने  के  लिए  बनाया  जाता  है  उस  अवाम
 आप

 के  रहमोकरम  पर  मुनहसिर

 को  सरकार  अपनी  फौलादी  मशीनरी के  नहीं  रहना  चाहता ह  वह  पहले की

 तरह  कीड़े  मकोड़े  की  तरह  मरने  को  तैयार
 ज़रिये  से  अमल  में  लाती  है  लेकिन  इस  मिनिमम

 िन जीनिक- 1 वजज़  ऐक्ट  को  अमल  में  लाने  में  सालहासाल
 नहीं  है  श्राप  उन  का  मतालबा  पुरा

 करते हें  तो  चाहे  कांग्रेस रहे  या  कम्युनिस्ट  रहें
 गुजर रहे  इस  से  गवर्नमेंट का  मंशा  साफ

 इस  से  उन  की  गरज  नहीं  |  उन  को  खाना
 जाहिर है  इसलिए  अवाम के  दिलों में  से

 कपड़ा  दो  ag  मामूली  मतालबा  है  ।

 कांग्रेस  का
 असर  खत्म  होता जा  रहा  इस  को  हर  एक  इन्सान  अरपना  पैदायशी  हक



 १९८५
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 अनुदानों  को  मांगें  २०  ATT  १९५३  अनुदानों  की  मांगें  १९८६

 पी०  कार

 समझ  सकता  उस  को  प्राय  काम  अपने  फ़रायज़  का  जब  तक  श्राप  अंजाम  नहीं

 नहीं  बतायेंगे  तो  कया  चुपके  से  मर
 दे  तब  तक  यह  गीत  गाने  मंत्र  जपने

 कभी  हुकूमत  का  फर्ज  है  कि  जनता  को  से श्रौर  गांधी जी  का  नाम  लेने  से  या
 काम  नगर  हुकूमत  काम  नहीं  बता  जुलुम  ढानेसे  काम  नहीं  चलेगा  कौर  भी

 सकती  है  तो  वह  भ  छोड़  कायम नहीं  बल्कि  गद्दी  संभालना तक

 मुश्किल  होगा  ।

 महोदय  ्रध्यक्ष-पद
 श्री  पी०  एन  राजाभोज  :  मुझे  भी

 बहुत  कुछ  कहने  को  लेकिन  इस  में  मेरे  लिये
 इस  के  पहले  बहुत  से  मेम्ब्सं ने  इस  को  ऐसी  झ्रापत्ति  की  जाती  है  कि  जब  में  बोलने

 वाज़ह  किया  है  fe  खेत  मजदूरों  की  वेजेस
 को  चाहता  हुं  तो  कुल  पांच  सात  मिनट  मिलते

 इतनी  कम  हूँ  कि  औरत  मज़दूरनियां  चार  राने
 हूँ। तो खेर खैर  कुछ  :  हर्ज  राज  श्राप  का

 पर  काम  करती  खुद  हमारे  गांव  में  ढाई

 art से  चार  कराने  तक  उन  की  मज़दूरी  तोराह  इस  लेबर  के  बारे  में  हमारे
 भला  बतलाइये कि  वह  कैसे  जिन्दगी गुजार  कई  अछूत  भाइयों  ने  कहा  है  श्र  प्रश्नों  के

 सकती  हें  ।  शर  गुरबत इस  हद  लिये  अच्छी  तरह  से  आवाज़  उठाई  तो  मुझे
 तक  पहुंच  गयी  है  कि  बेचारी  मज़दूरी  अच्छा  मालूम  होता  क्योंकि  अराज  हमारे

 के  लिये  चली  गयी तो  वहां  एक  दरख़्त  यहां  ६०  परसेंट  मैजोरिटी अछूतों  की

 के  नीचे  उस  का  प्रसव  इस  से  जब  हम  बोलने  जाते  हैं  र  कहते  हें  कि  यह

 हम  wear  सकते हें  कि  क्या  कोई
 अर्द्धक

 का
 सवाल  है  ,  तो

 यह  प्रति
 क

 सवाल
 औरत  जो  प्रसव  होने  के  लिए  बिल्कुल  तैयार  ata,  श्राप  लोगों  ने  बनाया  कौर यह
 थी

 वहू  मज़दूरी  के
 लिए

 जा  सकती  थी  ?
 देश  में  जो  का  पाप  यह  श्राप

 के
 कभी  लेकिन  पेट  का  मसला  हल  होना  सर  पर  इस की  वजह से  जो  दुःख  रंज

 मुश्किल  इसलिये  उस  को  मज़दूरी  के
 यह  जो  कलंक हिन्दुस्तान में  इसे

 निकालने

 लिये  जाना  पड़ा  श्र  वहीं  खेत  में  दरख्त  के  की  ary  की  जिम्मेदारी  इसलिये हर  वक्त

 मीचे उस  को  प्रसव करना  ऐसी  घटनाओं
 मुझे इस  बारे  में  बोलना  पड़ता मुझे  यह

 हमारे  देश-की  दुनिया  देख  कर  दिल  कांप
 खराब भी  लगता  हमारे  पंडित  नेहरू  जी

 उठता  लेकिन  हमारे  नेता  बिल्कुल  भूल  बड़ी  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  बातें  करते  हें  शौर

 गये  fe  उन  की  जिम्मेदारी  उन  के  सिर  पर
 इसी  तरह  की  इंटरनेशनल स्पीचेस  करते हें  कि

 क्या  है  कौर  कया  हो  रहा  श्राप  रिवोल्यूशन  कोरिया  में  ऐसा हो  रहा  )
 से  डरते  agate नाम  से  गीत  स्पीकर  म  श्राप  को  बताना  चाहता

 ला  एंड  रोकर  को  क़ायम  करने  के  हूं कि  यह  जो  लोग  बातें  कर  रहे  इन  को
 लिये  ara  लोगों  को  दबाना  भ्र  कुचलना  कृपा कर  के  शान्त  इन  के  बोलने की  कोई

 चाहते  लेकिन यह  अमन  क़ायम  ज़रूरत  नहीं  हमारे  पंडित  जी  कहते  है

 किसी  को  डराने  डरा  कर  समझाने  कि  साउथ  भ्र फ़ीका  में  यह  हो  रहा  वह  हो
 से  मन  कायम  नहीं  हो  सकता  हमारा  रहा  लेकिन  साउथ  अफ्रीका  यदि

 wa  यह  है
 कि

 उन  को  काम  बताएं  कौर  माकूल  हिन्दुस्तान में  दलित  लेबरसं को  गरीब

 तन श्वा  फ़र्ज क्या  है  इस  को  देखना  लोगों को  देखें  ।  भंगियोंको  देखें  ।  उन  की  हालत



 ९८७  अनुदानों  की  मांगें  २०  शाम  १९५३  अनुदानों  की  मांगें  १९८८

 कितनी खराब  पहले  उस  को  हटा  दो ।  स्पीकर  इन  लोगों  ने  कोई  लेबर

 फिर  अप  लम्बी  चौड़ी  बातें  इस  का  काम  नहीं  में  पूछना  चाहता  हुं  कि

 स्पीकर  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  .  .  .  क्या  कभी  वे  भंगी  के  घर  में  कभी  उन्हों  ने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  दक्षिण  भ्रफ्रीका  वहां काम  बस  हमारे बीच  उन्हों  ने

 की  चर्चा  छेड़ने  की  कया  झ्रावश्यकता है  ?  फूट  डाल  दी  कौर  लीडर बन  यह  हमारे

 जो  सोशलिस्ट  भाई  कम्युनिस्ट

 ६

 श्री  पी०  एन०  राजाभोज  :  में  जो  थोड़ी
 उनका  जहां  तक  लेबर  का  सवाल  है  जहां

 थ rey
 11.0  बात  करने  लगता  हुं  तो  लोग  चिल्लाते

 तक  हम  उन  से  सहमत  हे  वहां  तक  हम  उन  को
 हैं  ।  सहायता  लोग  तो  हमारे  यहां  ऐसी

 गन्दगी  हम  को  धोखा  भ्रौर  हम उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य

 श्रमिकों  के  ऊपर  बोलना  जारी  गरीबों  का  उद्धार  नहीं  करेंगे  |  अप  इन

 गरीबों  के  मकान  इन  की  बस्तियां

 श्री  पी०  एन०  राजाभोज  :  में  लेबर  का  उन  का  सेनीटेशन  क्या  हालत

 ही  सवाल  करता  मजदूरों  का  ही  सवाल  लेता  हमारे कोल  माइन्स  की  फैक्टरी  वहां

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कोल  माइन्स  Saas  की  तरफ  बंगाल  में  भी

 का  सवाल  फैक्टरी  का  सवाल  डाक्टर  अम्बेदकर अप  जहां  भी

 लीजिये  ,  चमड़े  लैदर  की  जो  टेनरीज  साहब  ने  कानून  तब  कुछ

 शुगर  फैक्टरी  हूं  उन  के  सवाल  को
 हमारे  लेबर  मिनिस्टर  जगजीवन  राम  जी

 सब  जगह  दुनिया  में  लेकर  ही  लेबर
 लेबर

 का  नें  कानून  पास  कर  लेकिन  यह

 मजदूरों  का  ग़रीबों  का  सवाल  कहां  बहुत  वेजेस  के  कानून

 उठाने  के  लिये  हमारे  देश  के  लोग  बड़ी  बड़ी  उन  के  मकानों के  लिये  कानून

 गह  पर  बेठ  हुए  लाट  साहब बन  कर  राज
 खाने  पीने  के  लिये  कानून  बना  सब  बन  गये

 चला  रहे  यह  राज  चलाने  के  लायक  नहीं  लेकिन में  नहीं  यह  असलम

 मेरे  भाइयों  ने  कहा  कि  हम  को  काम  नहीं  क्यों  नहीं  are  इसलिये कि  ऐडमिनिस्ट्रेशन
 ATT  काम  नहीं  दे  सकते  तो  इस्तीफ़ा

 बहुत  खराब  यह  बड़े  बड़े  बनाई  सी०  एस०

 चप  चाप  बैठ  पायें  तुम्हारे ऊपर  ही  अ्रफ़सर  बन  उन  से  कया  हो  रहा  वे  चार

 देश  की  जिम्मेदारी नहीं  हम  भी  देश  का
 चार  हज़ार  रुपये  ले  रहे  ह्  वहीं  राज

 सवाल  जानते  था  मज़दूरों का  प्राय  की  तरफ़  चला  में  बहुत  सी  बातें  कहना  चाहता

 से
 ठीक  काम  नहीं  हमारे  स्वीपर

 और
 लेकिन  समय  बहुत  कम  और जब में जब  में

 दलित  भाई  हें  उन  के  बारे  में  ब्राह्मण  राजभोज खड़ा  होता  हूं  तो  are  पांच  ही  मिनट

 पंडित  चेयरमेन  बन  जाते  मजदूरों  के  और  अपलोड लोग  इतना  शो  र  करते

 काम  का  ब्राह्मण से  क्या  सम्बन्ध  चेयरमेन

 तो  उसी को  होना  चाहिये जो  कि  उस  काम को  तो  इसलिये  डिप्टी  स्पीकर

 जानता हैं  ।  यह  जो  हमारे  बड़ी  बड़ी  श्राप
 से  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  लेबर

 इंडस्ट्री वाले  लेबर  के  लीडर  बने  हुए  हे  वह  लेबर  मिनिस्टर  एक्सपीरियन्स्ड  में  जानता  हुं
 का  सवाल  क्या  जानते  च्े  बस  वह  कांग्रेस के  कि  हमारे  मिनिस्टरों में  बहुत  से  ऐसे  हे ंजो  कुछ

 पिट्ठू  का  नारा  लगाते  लेकिन वह  क्या  एक्सपीरियंस  वाले  नहीं  कौर  लोगों

 जानते  हें  यह  में  पंडित  हरिहरनाथ  शास्त्री  से
 को  एक्सपीरिएंस नहीं  उन  की  में

 पुछना  चाहता  हूं  जो  ऐसे  as  बड़े  लोग  सेक्रेटरी  लोग  देश  का  राज  चला  रहे  मिनिस्टर
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 वहू  बेचारे  क्या  जानते  गिरि  साहब  तो  मेरी  हाउस  से  यह  प्रार्थना  है  किਂ

 को  थोड़ा  बहुत  एक्सपी  रियाज़  हैँ  ।  कम से  कम  इस  देश के  मज़दूरों की  हालत

 सब  दृष्टि  से  उन  के  खाने  पीने  की  दृष्टि
 कुछ  माननीय  सदस्य

 :  थोड़ा  ही  ?
 रहन  सहन  की  दृष्टि  मकान  की  दृष्टि

 सैनीटेशन  की  दृष्टि  से  कौर  तनख्वाह  की
 श्री  पी०  एन०  राजभोज  :  थोड़ा

 बहुत  लेकिन है  उन  को  एक्सपी  रीडर्स  |  दृष्टि  फिर  श्राप  के  जो  क़ानून  हैं  वह  सब

 अमल  में  ard  यह  नहीं  ara  हैं  ।
 उन  को  में  एक  भ्र पं पल  करना  चाहता  हुं  कि  वह

 इसी  वास्ते  हमारी  कपिल  है  कि  श्राप  जल्दी  से
 अपने  एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज  में  थोड़ा  सा

 सुधार  वहां  बहुत  खराबी  हो  रही  हू  ।
 जल्दी  यह  काम  समय  फिर  घंटी

 बजी )  में  को  धन्यवाद देता  हूं
 लोग  वहां  जाते  हें  शर  उन  को  नौकरी  भी

 नहीं  मिल  पाती  ।  उन  को  घंटों  खड़ा  रहना
 श्र  यही  कहता  हूं  कि  श्राप  इन  कानूनों  को

 अमल में  लावें  |
 पड़ता  उस  में  कया  होता  है  कि  अन्धेर

 नगरी  चौपट  राजा  का  सा  हाल  होता  अम  मंत्री  ato  ato  :

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 उस  में  थोड़ा
 मेरे  माननीय  मित्रों  ने  जो  सुन्दर  भाषण  दिये

 तथा  जो  सुझाव दिये  हू  उन  के  लिए  में  उन
 का

 हो  रहा है  बहुत  कृतज्ञ  तो  उन  कौमें  यह  झ्राइ्वासन

 वों की  भली  प्रकार
 श्री  पी०  एन०  :  हो  रहा  है  तो

 देता हूं  कि  उन के

 जांच की  जायेगी  ।  मुझे  विश्वास है  कि
 विरोधी

 में  यह  नहीं  कि
 में  हर  गाली दूं  दल  के  मेरे  मित्र  मेरे  यह  कहने  कि  जब

 तो  इस  वास्ते
 में

 कहना  चाहता  हूं  कि

 कभी  उन्हों  ने  किसी  प्रकार के  संघर्ष
 की  सूचना

 मेंट  एक्सचेंज  में  घायल  काइट्स  के  लिए
 मुझे  दी  है  या  कोई  प्रार्थना की  है  तो  में  ने

 श्राप  की  तरफ  से
 बहुत  कुछ

 काम
 नहीं  होता  भरसक  उस  मामले  को  सुलझाने  की  कोशिश

 की  मेरे  प्रति  न्याय  करेंगे  |  म ेनू  जो  कुछ
 दूसरी  चीज  ag  कि  हमारे  श्र

 किया  वह  मेरा  कर्तव्य  था  ak  उस  के  लिए
 भाइयों के  बारे  में  बहुत  कहा  जा  चुका  है  ।

 में  तो  अ्रपने  अछत  भाइयों  स्पीयर्स  से  कौर  धन्यवाद  दिये  जाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 है  ।
 मेहतर  भाइयों  से  कपिल  करता  हूं  कि  श्राप

 काम  करना छोड़  इन  को  करने
 हम  पिछले  बजट  सत्र  में  मे ंने  दिया

 था  कि  में  उस  सम्बन्ध  विधेयक  पर  उस  समय
 कयों  करते  यह  काम  करने  का  हम

 क्यों  ठेका  लिये  क्या  हमारे  बाप  दादा  ने  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  करूंगा  जब  तक  कि

 इस  काम  को  करने  का  ठेका  लिया  है  कि
 हमीं  मुझे  श्रम  मालिक  संस्थाओं  तथा

 करते  जाएं
 ?

 तो  भंगियों का  काम  हम  को  जनमत  का  पता  नहीं  लैगਂ  जायेगा  |  सरकार  ने

 छोड़ना  चाहिये  क्योंकि  सब  जगह  यह  एक  प्रश्नावली  जारी  करने  का  भी  वायदा

 किया  था  |  प्रश्नावली  शौर  उस  के  सम्बन्ध  में दूसरे बड़े  बड़े
 अफ़सर

 बैठे  हुए  हैं
 at

 कहते  हैं

 कि  मज़दूरों के  लिये  बैठे  हैं  फिर  थोड़ा  बहुत  प्राप्त हुए  उत्तरों  को  में  ने  गत  अक्तूबर म

 जो  हम  को  मिला  है  तो
 हम  ने  बहुत  झगड़ा  नैनीताल  में  हुए  त्रितलीय  सम्मेलन  में  प्रस्तुत

 करने का  वायदा  किया  था  |  मुझे  यह  कहते किया  है  तब  मिला  यह  नहीं किਂ  कोई
 पस्ता  होती

 बहुत  प्रेम  से  इन्हों ने  हम  को  दे
 दिया  न  लात  QW  है  कि  औद्योगिक  सम्बन्धों  के



 १९९१  अनुदानों  की  मांगें  २०  मार्च  १९५३  अनुदानों  की  मांग  १९९२

 विषय  में  बहुत  से  आधारभूत  सिद्धान्तों  पर  मेरी  इच्छा  है  कि  उद्योग  सम्बन्धी  सभी  विवाद

 कर्मचारियों  तथा  मालिकों  के  मध्य  मतैक्य  सौमनस्य  भाषणों  द्वारा  या  ऐच्छिक  मध्यस्थ

 हो  गना है  ।  उक्त  सम्मेलन  में  यह  अनुभव  निर्णय  द्वारा  उद्योग  विशेष  के  स्तर  पर  तै

 किया  गया  fe  इतने  बड़े  त्रितलीय  सम्मेलन  किये  जायें  शौर  यदि  ऐसा  करना  संभव  न  हो

 के  स्थान पर  एक  सात  सदस्यों की  समिति  तब  ही  श्रधिनिणंय की  बात  सोची  जाये  ।

 नियुक्त  की  चार  प्रतिनिधि  कर्मचारियों
 यह  मेरी  व्यक्तिगत सम्मति  है  ।  मंत्री  होने के

 की  केन्द्रीय  संस्थाओं  के  हों  श्र  तीन  मालिकों  नाते  में  यहां  कमंकरों

 के  हों  प्रौढ़  में  उस  का  सभापति  बनूं  ।  दिसम्बर  जनमत  का  प्रतिनिधान  करता  अतः  भ्र पने

 में  हमारी  एक  बैठक  हुई  थी  कौर  मुझे यह  कहते  मित्रों  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  हम  श्रम
 प्रसन्नता  होती  है  कि  अधिकांश  आधारभूत  विवादों  को  उद्योगों के  स्तर के  अनुसार
 सिद्धान्तों  पर  ्.) दतक्य  हो  सका  |

 सौमनस्य  पार्षदों  द्वारा  निपटाये  जाने की  प्रणाली

 इसਂ  के  पश्चात्‌  गत  फ़रवरी  में  राज्यों  के  को  चला  यें  ।
 यदि  कार्मिक  संघों  के  नेता  श्र

 श्रम  मंत्रियों  की  एक  बैठक  हुई  ale  उन्हों  ने  मालिक  लोग  यह  श्राइवासन  मुझे दें  तो

 कुछ  निर्णय  किये  ।  इस  समय  में  नियुक्त  करने  अधिनियम  को  अन्तिम  स्थान  दिया  जा  सकता

 वाले  मंत्रालयों से  चर्चा  चला  रहा  हूं  पौर  हम
 ३३  वह तक  कार्मिक संघों  में  कार्य  करने

 कोई  ऐसा  विधान  बनाने  का प्रयत्न कर  रहे  के  बाद  में  ने  यह  भ्रन_भव किया  है  हड़ताल  तथा

 हूं  जो  साधारणतया  स्वीकार्य  हो  ।  उक्त  तालाबन्दी  समझौता  कराने  के  भ्रान्ति  साधन

 विधेयक  को  यद्यपि  में  इस  सत्र  में  पुरःस्थापित  हू  बर  यह  उन  के  भ्रान्ति तीर  ह  शौर  इन

 नहीं  कर  सका  हूं  TST  उसे  संसद्‌  के  जुलाई
 साधनों  को  तभी  काम  में  लाया  जाना  चाहिये

 सत्र  में  अ्रवद्य  पुरःस्थापित  कर  दिया  जायेगा  ।  जब कि  और  सभी  साधन  असफल  हो  गये  हों  ।

 श्री  में  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  विषयक  मेरा  यह  भी  विचार  है  कि  यदि  मालिकों

 तथा  कर्मचारियों को  क़ार्यकरण की भझ्रवस्थां की  भ्र वस् थां
 कुछ  श्राधारभूत बातों को बातों  को  लेता  हूं  ।  कामिक

 संघों  के  तपे  हुए  नेताओं  का  यह  विचार  है  कि  को  ज्ञान  होगा  तो  अघिकांश  कठिनाइयों  दुर

 में  अधिनिर्णय  के  स्थान  पर  सौमनस्य  पर  हो  जायेंगी  |  इसीलिये  हम  ॑  ने  उद्योगों  सम्बन्धी

 अधिक  बल  दे  कर  ठीक  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  स्थायी  देशों  के  सम्बन्ध  में  विस्तारपूर्वक

 मेरे  कौर  उन  के  दृष्टिकोणों में  कोई  विशेष  चर्चा की  थी  ।  स्थायी  areal  की  जांच

 mere  नहीं  मेरा  सेव  से  ही  यह  विचार  रहा  मालिकों  तथा  कर्मचारियों  दोनों  के  द्वारा  की

 हैं  कि  औद्योगिक  विवादों  के  सम्बन्ध  में  दोनों  जानी  चाहिये  र  यदि  किसी  स्थायी  आदेश

 पक्षों  के  बीच  परस्पर  बातचीत  कर  के  विवाद
 के

 सम्बन्ध  में
 कोई  मतभेद  हो  तो  किसी

 को  दूर  करना  सरकार  द्वारा  कोई  निर्णय  न्यायाधिकरण की  शरण ले  कर  यह  निर्णय

 अधिरोपित  किय  जाने  कहीं  भ्रमित  करा  लेना  चाहिये कि  स्थायी आदेश कया  हों  ।

 उत्तम है  ।  मेरे  विचार  से  इस  विषय में  कोई  यदि  स्थायी  भ्रादेशों  को  ठीक  तरह  से  समझ

 मत विभिन्नता  नहीं  हो  सकती  है  भ्रचिनिणंय  लिया  जाये  श्रंघिकांश  विवाद  उत्पन्न

 को  एकबारगी  समाप्त कर  दिया  जाना  ही  नहीं  होंगे at  यदि  होंगे  भी  तो  उन  को

 ठीक  है
 ।

 किसी  विवाद  को  सुलझाने  की
 इन  स्थायी  आदेशों  के  भ्राता पर  ही  तै  किया

 इच्छा  कितनी  ही  कयों नहों परन्तु न  हो  परन्तु  जा
 सकेगा

 ।  मेरी  निवेदन  यह  है  कि  यहीं  हमें
 उस  प्रयत्न  की  सफलता  उस  प्रणाली पर  निभ  र  प्राप्त  करनी  यदि  हमें  कमेटी र cat

 होती  है  जिस  के  अनुसार  काय  किया  जाता  के  लिए  उद्योंगों  में  afer  सुविधा  प्राप्त
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 करनी  हें  तो  हमें  एक  दूसरे  के  दृष्टिकोण  को  जो  व्यक्तिगतਂ  बातचीत इस  विषयਂ  के  विभिन्न

 समझना  त्ति  झ्रावश्यक  केवलमात्र  क़ानून  पहलुओं के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  हुई  हें  में

 बनाने से  ही  काम  नहीं  चलेगा ।  क़ानूनों  के  उस  का  भी  स्वागत  करता  हूं  ।  उस  चर्चा  में

 होते  हुए  भी  यदि  हमारी  श्रम  संस्थायें  मालिक  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  था  कि  भारत  को

 संस्थानों  जेसी  शक्तिशाली  नहीं  होंगी  तब  तक  एक  महान  देश  बनाना है  कौर यह  काय  तभी

 श्रमिकों के  लिए  कोई  निस्तार नहीं  है  ।  में  हो  सकता है  जब  कि  समान  आदर्शों को  मानने

 स्वयं  एक  श्रम  कार्यकर्ता हूं  कौर  मंत्री  होते हुए  वाले  सभी  दल  ५ अ्रापसम में  सहयोग करें  ।  विरोधी

 भी  में  उन  का  समर्थक  तथा  प्रचारक  हूं  ।  में  दल  के  अपने  मित्रों को  में  यह  बता  देनाਂ  चाहता

 सदन  के  सभी  दलों  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  हं  कि  हमें  ret  के  अनुसार  भारत  का

 विकास  करना है  कौर  यदि  उन  को  भी  हमा  री यह  समझने का  प्रयत्न  करें  कि  यदि वह

 श्रमिकों  की  अवस्था  को  सुधारना  चाहते  हे  प्रजातंत्र  की  सुसंगठित  प्रणाली  में  विश्वास

 तो  यह  काय  केवल मात्र  उन  के  संघों को  तो
 मुझे  निश्चय है  कि  हम  परस्पर  सहयोग  से

 कायें कर  के  शभ्राइचयंजनक  परिणाम  प्राप्त शक्तिशाली बना  कर  हीਂ  किया  जा  सकता  ।

 यदि  हम  अपने  संगठन  को  शक्तिशाली बना  कर  सकते हे  ।  में  राजनीति के  चक्कर  में  नहीं

 संकते  हे  केवल  तभी  उद्योगों  में  हमारी  बात  पड़ना  चाहता  हूं  परन्तु  मुझे  विश्वास  है
 कि

 सुनी  जायगी ।  व्यक्ति  औद्योगिक  यदि  हमें  दत  प्रति दात  प्रजातंत्र पर  विश्वास

 सम्बन्धों  तथा  श्रमिकों  की  जीवन  यापन  रखना है  तो  हम  को  श्रम  संगठनो ंसे  भी  शत

 प्रति  दत  प्रजातंत्र  में  विश्वास  रखने  की सम्बन्धी  Maga  को  सुधारने  में  रुचि  रखते

 हे  उन  को  यह  बात  भली  भांति  समझ  लेनी  प्रार्थना  करनी  होगी  ।

 चाहिय े।  में  रेलवे  कर्मचारी  संधान  तथा
 मेरे  मित्र  श्री  मन्थनी ने  कोलार  स्वर्ण

 राष्ट्रीय  रेलवे  कर्मचारी  संधान  को  कौर  उन  के  खानों  का  निर्देश  किया  ar  कौर  एक  निर्देश

 नेताओं  श्री  हरिहर नाथ  जी  शास्त्री  तथा  श्री  उन  मिलों  के  सम्बन्ध  में  किया  गया  था  जो

 जय  प्रकाश  नारायण  जी  को  इस  बात  केਂ  समझ
 हाल ही  में  बन्द  होने  वाली  हं  ।  कोलार

 लेने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  कि  यदि  हम  को  की  स्वर्ण  खानों  के  सम्बन्ध  में  में  सदन  से  यह
 श्रम  संघ  अन्दोलन  को  शाक्तिशाली  बनानी  है

 बात  ध्यान  में  रखने  की  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 तो  एकता  होना  नितान्त  भ्रावस्यक  है  ।  में  ने  भाग ख  में  के  राज्यों  में  स्थित  खानों  का
 सदैव  ही  एक  उद्योग  में  एक  ही  संघ  बनाये

 नियंत्रण  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  केवल मात्र

 जाने की  बात  पर  जोर  दिया  है  प्रौढ़  बताया  १  भ्रप्रैल  REYo  से  ही  कराया  इस  से  मेरा

 है  कि  केवलमात्र  इसी  तरह  से  ही  श्रमिकों की  यह  ara नहीं  है  कि  यदि यह  खानें  श्रम

 कठिनाइयां दूर  हो  सकेंगी  ।  में  श्रम  संघ  मंत्रालय के  att  होतीं  मेने उन  की

 से  सम्बन्ध  रखने  वाले  सभी  पक्षों  से  भ्र वस् था  में  झ्राइचयंजनक  परिवर्तन  कर  दिया

 यह  कह  देना  चाहता हुं  कि  श्रमिकों का  विस्तार  होता  |  मेरा  यह  झा शय  at  नहीं  है  कि  राज्य
 केवल मात्र  उसी  शक्ति  पर  निसार  है  जो  सरकार  का  नियंत्रण  समुचित  स्तर  का  नहीं
 हम  उस  के  समर्थन में  संगठित कर  सकते  हे  ।

 मेरे  कहने  का  शभ्राद्यय  केवलमात्र यही  है
 में  श्रम  मंत्री हं  कौर  श्रम  सम्बन्धी  मामलों की  fe  कोलार की  स्वर्ण  खानों  में  जो  शभ्रवस्था
 देख  रेख  मुझे  करनी  होती  है  ।  श्री  जवाहरलाल  इस  समय  पाई  जाती  है  उस का  श्रेय या  दोष

 नेहरू  a  श्री  जय  प्रकाशा  नारायण  के  मध्य  मंत्रा  गगन तना  को  नहीं  दिया  at  सकता
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 क्योंकि  उसे  इस  का  बन्ध  संभाले  बहुत
 अगला  प्रश्न  अपील  स्यायाधिकरणों

 और  उन  के  द्वारा  व्यापारिक  at कम  समय  हुमा है
 निर्णय करने  में  हुई  देर  के  विषय  में  है

 ।
 यह

 तो

 में  निवेदन  कर  ही  चुका  हूं  कि  परस्पर  समझौते
 श्री  मन्थनी  ने  हाल  ही  में  मुझे एक  पत्र

 लिखा  था  जिस  में  उन्हों  ने  स्वर्ण  खानों  में
 से  जो  निर्णय  किये  जायेंगे  वह  सरकार  अथवा

 काम  करने  वाले  कुछ  विभिन्न  श्रेणियों  के
 न्यायाधिकरण  द्वारा  थोपे  गये  नीतियों  से

 कहीं  अधिक  स्थायी  प्रकार  के  होंगे  ।  औद्योगिक
 श्रमिकों  सेवा  शर्तों  इत्यादि  सम्बन्धी

 कुछ  कठिनाइयों  तथा  शिकायतों  का  निर्देश
 न्यायाधिकरण ों  मामलों  के

 जाये  जाने  में  देर  लगना  wre  है
 किया  था  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है

 परन्तु तो  भी  इस  देरी  को  कम  करने
 की

 चेष्टा
 शर  में  ने  मुख्य  श्रम  आयुक्त को  स्वयं  जांच

 करने  का  दि  दिया  है  ।  इस  से  पूर्व  कोलार
 की  जा  रही  है  ।  सन्‌  Rae  में  कलकत्ता

 ait  धनबाद  स्थित  दो  मूल  न्याय  firey
 की  स्वर्ण  खानों  के  श्रप्रतिश्रुत  अधिकारियों के

 को  SY  मामले  भेजे  गये  थे  शर  चार  मामले
 केन्द्रीय संघ  की  एक  प्रतिनिधान  प्राप्त

 तथा  न्यायाधिकरण ों  को  भेज  गय  थे  ।  सन्‌
 gat  इस  की  जांच भी  श्रम  मंत्रालय के

 QE  में  मामलों  की  संख्या  २९  थी  ।  चार
 प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  संगठन  द्वारा  की  गई  थी  |

 ज्ञात  हुआ  है  कि  निंदा-पद  इस  समय  संघ  वर्ष  में  मामले  इस  प्रकार  निपटाये  गये  ह  कि

 ४३  मामले  ६  महीने  से  कम  समय  में  ही  निपटा
 तथा  व्यवस्थापन  के  मध्य  चर्चाधीन  है  ।  संघ  ने

 भी  यह  घोषणा  कर  दी  है  कि  निर्णय  होने तक
 दिये गये  १४  के  निपटाने  में  ६  से

 नौ  तक  महीने  लगे  ;  नौ  मामलों  में  नौ  से  बारह
 सरकार  द्वारा  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  जानी

 चाहिये  wy  बातों  के  अ्रर्तिरिक्त  महीने लगे  कौर  बारह  मामलों
 के

 मजबूरियों  के  लाभांशों  के
 निपटाने  में  एक  वर्ष  लग  गया  ।  अरपिल

 घिकरण  की  दो  शाखायें  कलकत्ता  कौर  बम्बई
 किन्हीं  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  जैसे

 विषयों पर  भी  चर्चा हो  रही  लाभांश
 में  कार्य  कर  रही  हं  कौर  तीसरी  हाल  ही में

 सम्बन्धी  बात  तो  न्यायाधिकरण के  निर्णय  के
 लखनऊ  में  स्थापित  की  गई  है  |  अरपिल

 घि करणों  को  भेजे  गये  मामलों  की  संख्या
 भ्रनुसार  निर्णीत  हो  भी  चुकी  हें  तथा

 ग्न्य  बातों  के  सम्बन्ध में  जांच  की  जा  रही  है  |  matin है  |  अगस्त  १९५० से  जब से  इसे

 प्रारम्भ किया  गया  है  इस  के  समक्ष  २०४९

 जहां तक  ऊरगांव  स्वर्ण  खानों  के  बन्द
 भ्र पी लें  दायर  की  गई  इन  में  से  १२२४

 ora  निपटा  गई  हें  शर  GRY  wat
 कर  दिये  जानें  के  प्रदान  का  सम्बन्ध  है  तो  उस  के

 अनिर्णीत  है  ।  इन  भ्रमित  न्यायाधिकरण ों  के
 व्यवस्थापक  मेसर्स  जॉन  टेलर  ने  उस  के

 बन्द कर  देने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  |  बन्द  कर  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 मतैक्य नहीं  है  ।  मेरा  विचार है  कि  इन
 पत्रों  तथा  राज्य के  प्रतिनिधियों के  मध्य  इस

 विषय पर  बातचीत हुई  थी  ।  उस  के  भ्रनुसार
 न्यायाधिकरण ों  के  कायें  में  शीघ्रता  लाने  के

 सरकार  इस  मामले  की  छानबीन करने  के  लिए  यदि  श्रम  संस्थानों  तथा  मालिक  संस्थानों

 के  प्रतिनिधियों  को  श्रसेसरों के के  रूप  में
 लिए  एक  समिति  नियुक्त करने  की  प्रस्थापना

 करती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  किये  गये  निर्णय
 घिकरणों  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाया

 शीघ्र  ही  सदन  को  बता  दिय  जायगे  ।  बिना
 तो  ag  विवादास्पद  मामलों  में  न्यायाधीश  के

 समिति  द्वारा  जांच
 कियें  इस  सम्बन्ध में  कुछ  समक्ष  भ्र पने  दृष्टिकोण  सरलता से  प्रस्तुत

 न् ~  qv कहने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।
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 केर  सक  गे  ।  इस  से  न  केवल  मामलों के  निर्णय
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 किये  जाने  में  ही  शीघ्रता  करायेगी  अपितु  जायेंगी  ?  क्या  मतभेद  होने  की  झ्र वस् था  में

 न्यायाधीश  भी  डरपना  अधिकांश  समय  लगा  गुप्त  मतदान  लिया  जायेगा  ?

 सकेंग े|
 श्री  dto  ato  गिरि  :  इस  का  निर्णय

 में  कार्मिक  संघों  को  मान्यता  प्रदान  किसी  समिति  अथवा  किसी  पदाधिकार्र ai

 किये  जाने  तथा  मालिकों  द्वारा  की  जाने  वाली  अथवा  किसी  न्यायालय  द्वारा  किया  जायेंगी

 अवैध  कार्यवाहियों  का  निर्देश  करूंगा  ।  मेरा  जो  किः  संदीप  संख्या  को  देख  कर  वास्तविक

 विचार है  दलबन्दी  की  भावना  से  मुक्त  कार्मिक  संख्या  का  निर्णय  करेगा  |

 aq  बनाई  जानी  च्हियें  ।  इन  संघों  को

 श्री  एन०  sTTRTeat  नायर
 :

 किसी  दल  विशेष  से  सहानुभूति  नहीं  होनी
 यदि  सदस्य  संख्या

 चाहिये  ।  यदि  ऐसा  हो  सका  तो  कार्मिक  संघ  aq  मावेलिक्करा  )  :

 संस्था  की  नींवें  सुदूर  हो  जायेंगी  ।  कामिक  संघों  झूठी  हो  ?

 में  काय॑  करने  वाले  श्रमिकों  के  प्रति  मालिकों

 द्वारा  किये  गये  दुर्व्यवहार  के  लिए  तथा  मालिकों
 श्री  वी०  ato  गिरि  :  तो  वह  संघ  भी

 द्वारा  कार्मिक  संघों  को  मान्यता  प्रदान  कराई
 झूठा  ही  होगा  |  मत  हमारा  विचार  यह  है  कि

 कोई  ऐसा  प्राधिकारी  होना  चाहिये  जो  दोनों
 जाने  के  निश्चयन  के  लिए  दण्ड  की  व्यवस्था

 की  जानी  आवश्यक है  ।  इस  प्रश्न  पर  सरकार
 पक्षों की  बातों की  जांच कर  के  कोई  निर्णय

 दे  सक े।
 विचार  कर  रही  है  ।  ऐसे  किसी  विधान  के

 पारित  न  होने  तक  कामिक  संघों  को  मान्यता
 अलबम  छंटनी  के  प्रश्न

 को
 लूंगा

 |
 यह  बात

 दी  जानी  केवल  ऐच्छिक  होगा  ।  यह  ज्ञात
 निश्चय  कर  ली  गई  है  कि  अनुशासनिक

 कराने  के  लिए  कि  श्रम  मंत्रालय  विभिन्न
 वाही  के  रूप  में  की  गई  पदच्युति  तथा

 कामिक  संघों  के  मध्य  कोई  भेद  भाव  नहीं  करता  नवीकरण  azar  प्रमाणीकरण  अथवा  किसी

 है  यह  बता  देना  ही  पर्याप्त  होगा  कि  विभिन्न
 अन्य  आधिक  कारणों  से  की  गई  छंटनी में

 त्रितलीय  सम्मेलनों  तथा  समितियों  के  लिए  विभेद  जाना  चाहिये  शर  ऐसे  कुछ
 प्रतिनिधियों  का  चुनाव  करते  समय  केवल  मात्र

 सिद्धान्त  बनाये  जाने  चाहियें  जिन  के  भ्रनुसार
 विभिन्न  संघों  की  सदस्य  संख्या  का  ही  ध्यान  रखाਂ

 छूटने  को  नियमित  किया  जा  सके  तथा

 जाता है  ।  जो  श्रमिक  बिना  कार्मिक  संघ  का
 सरकार  तथा  कर्मचारियों को  उस  की  पूर्वे

 सदस्य  बने  स्थापित  संस्थानों  कीਂ  प्राप्तਂ

 सुविचारों  का  लाभ  उठाना  चाहते  हें  उन्हें
 सुचना दी  जा  सके  |  सब  से  पन्त  में  ग्रीन  बाले

 सर्वप्रथम  छंटनी  की  जावे  ।  इस  सिद्धान्त
 हमें  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहिये  |  मान्यता  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  किसी
 प्राप्ति  के  लिए  इच्छुक  कार्मिक  संघों  के  दावों

 का  निपटारा  उन  की  सदस्य  संख्या  तथा
 विनियमित  दर  से  क्षतिपूर्ति  दिये  जाने  के

 प्रश्न पर  समझौता हो  गया  है  ।  राज्य
 कार्यकाल  अवधि  के  अनुसार  ही  किया

 जाना  श्र  सब  से  अधिक  सदस्य
 सरकारों  के  मध्य  इस  बात  पर  भी  मतैक्य है

 कि  छूटने  के  मामलों  को  न्यायाधिकरण ों
 संख्या  वालेਂ  संघ  को  ही  मान्यता  दी  जानी

 अथवा  किन्हीं  जांच  न्यायालयों  को  उपयुक्त
 चाहिये  ।

 सिफारिशें  करने  के  लिए  सौंपा  जाना  चाहिये  ।

 श्री  नम्बियार  :  किसी  संघ  नगेसिया  TTY. 41st}  Ale |  ग  ने  इस  सम्बन्ध  में  यह  सिफ़ारिश

 की  प्रतिनिधिक  विशेषता  किस  प्रकार  ज्ञात  की  की  है  :
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 परिव्यय को  कम  मालिकों से  प्राप्त  होता  है  शौर  इस  समय

 करने  के  हेतु  उद्योगों  का  केन्द्रीय  सरकार  प्रशासनिक व्यय  के  दो  तिहाई

 जहां  श्रमिकों  की  संख्या  के  बराबर  अंशदान दे  रही  है  ।  राज्य  सरकारों

 श्रावदयकता  से  भ्रमित  किया  को  चिकित्सा  व्यय  का  एक  तिहाई  भाग

 जाना  चाहिये  ।  श्रमिकों के  हितों  वहन  करना  होता  है  ।  मालिकों तथा

 क़े  सुरक्षण  के  लिये  उपस्थितपत्रों  के  चोरियों  से  लिया  जाने  वाला  भश्रंशदान

 कार्यभार  का  निश्चय  जीवनांकिक प्राधा  पर  लिया  जाता  है

 किये  ग्रतिरेक  श्रमिकों  की  अन्य  प्राप्त  धन  की  सीमा  में  योजना  को  चलाने

 विभागों  में  व्यवस्था  की  के  चिकित्सीय  सहायता  देना  संभव  हो

 स्वेच्छा  से  सेवा  निवृत्त  होने  वालों  सकेगा  |  राज्य  सरकारों  को  अरपना  अंशदान

 को  उपदान  दिये  wea  व्यय  देने  के  लिए  सहमत  करना  भी  शझ्रावश्यक  है  ।

 सायों  का  प्रशिक्षण  दिये  जाने  तथा  योजना  को  लागू कर  दिया  गया  है  कौर  यह

 व्यवस्थापन  द्वारा  श्रमिकों  की  देखरेख  दिल्ली  तथा  कानपुर  में  सफलतापूर्वक

 के  उपबन्ध  किये  जाने  चाहियें  2.0  चल  रही है  ।

 में  सदन  को  शभ्राइवासन देना  चाहता  हूं
 कुछ  अन्य  राज्यों  ने  भी  हमें  बतलाया  है  कि

 fe  छूटने  की  विभीषिका  को  कम  करने  के

 लिए  यथासंभव  सभी  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  उन  की  कुछ  कठिनाइयां  हें  जिन  के  कारण  वे

 अ्रपेक्षित  अ्रंशादान  नहीं  दे  श्रमिकों की
 न्यायाधिकरण  इस  पर  विचार  कर  रहे

 चिकित्सा  का  काम  करने  के  लिए  डाक्टरों
 श्र  जहां भी  ऐसा  करना  संभव  है  में  ने  वहां

 के  साथ  भी  समझौता  नहीं  हो  सका  ।  किन्तु
 यहीं  कार्यवाही  किये  जाने  का  as  किया है  |

 ये  कठिनाइयां  ऐसी  नहीं  हूं  जिन  का  हल  न
 में यह  भी  बता दूं  कि  जहां  कहीं भी  कोई

 विवाद  उठा  है  में  ने  उसे  श्रमिकों  तथा  मालिकों
 निकाला  जा  सके  भर  समझौते  के  लिए

 बातचीत  हो  रही  तीन  राज्यों  के  साथ
 की  सहायता  से  निपटाने  की  चेष्टा  की  है  भ्र ौर

 कई  मामलों मसें  मुझे  सफलता भी  मिली  है  ।
 समझौता  हो  चका  है  कौर  वे  सारे  राज्यों  में

 या  उन  के  कुछ  क्षेत्रो ंमें  योजना  को  कार्यान्वित
 इस  का  श्रमिकों  तथा  मालिकों  पर  शुभ  प्रभाव

 बीमा  शुदा  श्रमिकों के  हित  में  समझौता
 पड़ा  यदि  झ्रावश्यक  दुआ  तो  इन  सिद्धान्तों

 ce  ग्रा घार  हम  कोई  विधान  प्रस्तुत
 करने  के  लिए  एक  दो  अरन्य  राज्यों  के  साथ

 करेंगे  ।  श्रम  सम्बन्ध  विधेयक  के  समय
 बातचीत  हो  रही  इस  बीच  योजना  का

 काम  सुगम  बनाने  के  लिए  दिन  प्रति  दिन  के
 इन  संभी  प्रश्नों  पर  पु  होने  की  TAT  ।

 कृत्यों  को  प्रदेशों  के  हवाले  किया  जा  रहा
 अब  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  की  राशा है  कि  ऐसा  करने  से  उपरि  व्यय  तथा

 बात  लेता  हूं  ।  इस  योजना  के  लागू  किय  जाने  अन्य  केन्द्रीकृत  व्यय  कम  से  कम  हो
 के  सम्बन्ध  में  कुछ  भ्रालोचनायें  की  गई

 जिस  के  फलस्वरूप  श्रमिकों  के  हित  के  लिए
 wie  मुझे  झ्राश्य है  कि  सदन  इस  के  सम्बन्ध  में  भ्रमित से  afer  रुपया  मिल  में

 नवीनतम  सूचना  प्राप्त  करने  को  उत्सुक  श्राप
 को  श्रीनिवासन देता  हुं  कि  में  भी  श्राप

 इस  योजना  से  फैक्टरी  श्रमिकों  को  की
 तरह  चाहता  हुं  कि  सब  कठिनाइयों

 कार्य  के  समय
 पहुंची  चोट  तथा

 को  दुर  किया  जाये  भर  देश  के  एक  सीमित

 हुई  भ्र योग्यता  के  प्रति  संरक्षण  देता  इस  भाग  के  लिए  शुरू  की  गई  सामाजिक  सुरक्षा
 निधि  का  शअ्रधिकांश  भाग  कर्मचारियों  तथा

 की  यह  पहली  योजना  सफल  सिद्ध
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 ट्  गह  निर्माण  योजनाओं  पर  विचार  कर अब  में  न्यूनतम  मज़ूरी  के  प्रशन  को  लेता

 fl  भ्रनुसूची  १  में  दी  गई  नौकरियों  या

 कृषि  के  सम्बन्ध  में  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  अब  में  सेवा  योजनालयों  के  प्रदान  को  लेता

 करन  के  काम  में  जो  प्रगति  मं उस  से  एक  सुझाव  दिया  गया है  कि  वर्तमान

 संतुष्ट  नहीं  किन्तु  मुझे  et  है  कि  सब
 भाग  सेवा  योजनालयों  को  बढ़ाया  पुनर्गठित

 क  राज्यों  awe  शअ्रजमेर  कौर
 किया  जाये  ।  मं  इस  मामले  पर  झ्र पने  विचार

 कुर्ग  के  भाग  ग  राज्यो ंने  लगभगਂ  सभी  व्यक्त  नहीं  करना  क्योंकि  श्री  शिवराव

 हस्तक्षेप  नौकरियों  में  व्यूनतम  मजूरी  निश्चित  संसद  सदस्य  की  अ्रध्यक्षता  में  सेवा भोजनालयों

 करदी  केन्द्रीय  सरकार  के  बम्बई
 अर  इन  के  भविष्य  से  सम्बन्धित  सब  seat

 बन्दरगाह  प्रयास  के  कुछ  कमंचारियों  को  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त

 की  गई  में  इस  समिति  की  सिफ़ारिशों छोड़  सब  स्थापनाओं  में  न्यूनतम  मजूरी

 निश्चित  कर  दी  गई  बम्बई  बन्दरगाह  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  इन्हें  संशोधन  शादी

 प्रयास  मामले  में  पेश  आने  वाली  कठिनाई  के  लिए  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 संशोधक  विधेयक  के  एक  उपबन्ध  के  द्वारा
 सदन  को  ज्ञात है  कि  सेवा  योजनालय

 दूर की  जा  रही  उन  लोगों को  जो  इन  के  पास  रजिस्टर्ड

 काम  दिलाने  में  सहायता  दे  सकता  किन्तु

 भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  नौकरी के  नये  रास्ते  निकालना  उनके  अधिकार

 मजूरी  निश्चित  करना  अत्यावश्यक  है  किन्तु  यह
 में  नहीं  gate  ऐसा  कोई  कानून  भी  नहीं  है

 काम  एकदम  नहीं  हो  सकता  ।  इस  योजना  को
 जिस

 के  ग्रन्थित  नियोजकों  को  सेवा

 योजना  अयोग  की  सिफ़ारिशों  के  अ्रनुसार  क्यों  द्वारा  बतलाए  गये  लोगों  को  नौकरी

 धीरे  धीरे  कार्यान्वित  करना  चाहिये  कौर  देने  के  लिए  बाध्य  किया  जा  केन्द्र  श्र

 सब  पहले  कम
 मजूरी

 वाले  त्रों  को  दोनों  के  सरकारी  विभाग  भर्ती  केਂ

 लेना  मुझे  प्रसन्नता हुई  है  कि  इस  लिए  सेवा  भोजनालयों  का  अधिकाधिक  प्रयोग

 दिशा  में  उत्तर  विन्ध्य
 करते ह  Pevu ay से  दिसम्बर के  wa

 TH  सेवा  योजनालयों  ने  २६  प्रतिशत  रजिस्टर

 हिमाचल  शर  राजस्थान  व्यक्तियों  को  नौकरी  दिलाई  ।  सब  से  अधिक

 ने  काफ़ी  प्रगति की  मद्रासਂ  कौर
 देर  उन  शिक्षित  व्यक्तियों  के  मामले  में  होती  है

 पदिचमी  बंगाल  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्तावों  जो
 पलकें

 की
 नौकरियां  चाहते  इन  की  संख्या

 की  अधिसूचना  दी  इस  मामले  का  सम्बन्ध  रजिस्टर्ड  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  का  २६.४५
 राज्य  सरकारों  से  है  शर  मेँ  उन  से  इस  सुधार

 प्रतिश्त  है  श्र  इन  में  से  बहुत  कम  को  नौकरी

 को  लागू  करने  के  लिए  नरों स्प
 कर

 रहा  हूं
 ।

 दिलाई  जा  सकी  सेवा  योजनालयों  के  पास
 में  माननीय  सदस्यों  को  श्रीनिवासन  दे  सकता हूं  इस  समस्या का  कोई  हल  नहीं  इस  किसी
 fe  कृषि  में  न्यूनतम  मजदूरी  निश्चित  करने  के  लोगों के  लिये  नौकरी के  कौर  रास्ते  निकालने
 के  कार्य  को  प्राथमिकता  दी  एक  कौर

 पड़ेंगे  ।

 महत्वपूर्ण  बात  जिस  पर  विचार  हो  रहा  है
 अब  में  कोयला  खानों की  चर्चा  करूंगा  | यह  है  कि  भूमिहीन  क़षि  मज़दूरों  को  मकानों

 के  लिये  स्थान  दिये  जायें  कुछ  श्व  राज्य  श्री  ईश्वर  रेड्डी  )  कृषि  श्रमिकों

 भी  इस  प्रयोजन  के  लिए  सहकारी  dears  की  नौकरी  के  बारे  में  क्या  स्थिति है  ?



 +
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 श्री  वी०  बी०  गिरि  में  इस  का  यदि
 उपरोक्त  कोयला  खानें  कुछ  ऐसी  योजना

 ये

 सामने रखें  जिन  से  मकान  बनाने  के  काम  में उल्लेख कर  चुका

 नयाबास  खेतिहर  मज़दूरों  के  प्रगति  हो  तो  सरकार  उन  पर  विचार

 लिये  सेवा  योजनालयों  के  बारे  में  क्या  त्र
 ?  करने  के  लिये  तैयार

 श्री  ato  वी  ०  गिरि :  हम  सेवा  भोजनालय  कोयला  खानों  में  काम  के  घंटे  कम  करने

 जांच  समिति के  सुझावों  की प्रतीक्षा कर  रहे  के  बारे  में  कहा  आठ  घंट ेका
 दिन  वर्ष

 यदि
 उस

 ने  खेतिहर  मज़दूरों  के  बारे  में  eeu:  में  ही  लागू  किया  गया  है  कौर  wa

 कुछ  जिक्र  नहीं  किया  तो  फिर हम  इस
 विषय  छः  घंटे  के  दिन  के  लिये  हमें  कुछ  समय  के

 को  सदन  में  उठायेंग े।  लिये  ठहरना  चाहिये  ।  प्रगतिशील  देशों  तक

 कोयला  खान  कल्याण  निधि  तथा  कोयला
 मन्नार  घंटे  का  दिन  माना  जा रहा  है  ।  हम

 करते  हें  कि  वह  समय  aaa  जब  घंटों
 खान  मज़दूरों के  लिये  मकान

 सम्बन्धी

 नाश  के  बारे  में  श्रम  मंत्रालय  पुरी  तरह
 में  कमी  करने के  प्रदान  पर  सहानुभूतिपूर्वक

 विचार किया  जा  सकेगा
 से  जिम्मेदार है  ।  कल्याण  योजनाकारों

 खान  अधिनियम  के  भ्रन्तगं  सरकार
 जिन  में  डाक्टरी  अस्पताल  में

 मलेरिया-विरोधी  site
 को  खान  के  काम  से  सम्बन्धित  कुछ  बीमा  रियों

 को  भ्र धि सूचित  करने  का  अधिकार  है  alk
 खनिकों  की  पत्नियों  बच्चों  के  लिये

 दस्तकारी  के  काम  की  दिक्षा  शादी  शामिल  हैं
 उस  ने  ऐसा  किया  भी  है  ।  विशेषज्ञों की  राय

 के  अ्रनुसार  तपेदिक  को  अ्रधिसूचित  नहीं  किया संतोषजनक  रूप  से  प्रगति हो  रही  परन्तु
 जा  सकता  क्योंकिਂ  यह  बीमारी  सब  जगह

 मुझे  खेद है  कि  मकान  सम्बन्धी  योजनाकारों

 के  बारे में  यह  बात  नहीं  इस  विषय  में  हो  सकती  इसे  केवल  खानों के  काम से

 सम्बन्धित  व्यवसायिक  बीमारी  नहीं  मान
 प्रोत्साहन  देने  के  सहायता  के  रूप  में

 जा  सकता | नकद  रुपया  देने  का  भी  झ्राइवासन  दिया  गया

 यह  राशि  लागत  के  २५  प्रतिशत के  बराबर  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने
 गोरखपुर

 होगी  और
 प्रति  मकान  ७५०  रुपये से  श्रमिक  श्रमिक  दल  के  बारे  में  कहा  ।  इस  विषय पर  में

 न  वर्ष  PEYI—-UR  सहायता  विचार कर  रहा  कहा  गया  है  कि  स्थानीय

 योजना  के  श्रन्तगंत  २१८४  मकानों  के  लिये  क्षेत्रों  में  इतनी  बेकारी  होते  हुए  भी  गोरखपुर

 ७४  प्रार्थनापत्र  प्राप्त  हुए  ।  हो  सकता है  कि  श्रमिक  दल  से  कयों  काम  लिया  जाता  है  ?

 कोठगुदाम  भ्र  बे लाम पल्ली  उनका  ्  काफ़ी  तक  ठीक  मालूम  होता

 कोयला  खानों में  इतनी  प्रगति  भी  न  हुई  है  परन्तु में  इस
 मामले  पर  कौर  अधिक  विस्तृत

 मालिकों का  कहना  यह  प्रतीत  होता  है  कि  रूप  से  छान  बीन  करना  चाहता  हूं  ।

 उन  के  पास  सरकार  द्वारा  ay  प्रतिदिन  सहायता  बागान  श्रम  अधिनियम  को  भी  निर्दिष्ट

 दे  देने के  बाद  भी  बाकी  लागत  को  पुरा  करने  किया  गया  श्रम  मंत्रालय  काਂ  इस
 के  लिये  पैसा  नहीं  मकानों की  व्यवस्था  नियम

 को  लागू  करने  का  इरादा  वह  इसे
 करन  की  जिम्मेदारी  पूरी  तरह  मालिकों  पर

 केवल  काग़ज़  पर  ही  रहने  देना  नहीं
 यदि  वे  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  करते  तो

 हाल  ही  के  चाय  संकट  के  बाद  कुछ  ऐसे
 फिर  हमें  यह  देखना  होगा  कि  उन  के  खिलाफ़

 क्या  कामोदी की  जाये  जिस  से  वे  मकान

 सुझाव दिये  गये  कि  भ्र घि नियम  को  कुछ  समय
 के  लिये  स्थगित  कर  दिया  राजाराम  राव

 सम्बन्धी  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करे ं।  समिति  की  इस  विशेष
 सिफ़ारिश  को

 अभी
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 मंजूर  नहीं  किया  गया  है  अनिशा  है  कि  मामले  को  बैंक  न्यायाधिकरण  तक  उस  के

 चाय  उद्योग  से  सम्बन्धित  अरन्य  मामलों  के  बाद  शभ्रपीलीय  न्यायाधिकरण  तक  ले  गय े।

 साथ  इस  पर  भी  एकਂ  समिति  द्वारा  पुरी  तरह  अ्रपीलीय  न्यायाधिकरण  द्वारा  बेक  के  प्रार्थना

 विचार  किया  जायेगा  |  श्री  विशाल  राव  ने  कहा  पत्र को  नामंजूर कर  देने  के  बाद ही  यह

 मंत्रालय  निश्चित  कार्यवाही  कर  सकता  |
 कि  कोयला  खानों  के  मजदूरों को  मज़दूरी कम
 दी  जाती  है  ।  मज़दूरी  कम  है  या  इस

 चीज़  का  अन्दाजा  तो  अन्य  उद्योगों  में  तथा
 में  समझता हुं  कि  सदन  में  जीतने  कटौती

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  हें  उन  में  से  भ्रधिकांश
 सामान्य  रूप  से  सारे  देवा में  मज़दूरी

 के  बारे में  में  बोल  चुका हुं  ।  मे ंमाननीय  सदस्यों

 मिलती हो  उस  से  मुक़ाबला  कर  के  लगाया
 को  फिर  से  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 जा  सकता ह  इस  बात  को  कोई  मना  नहीं
 जहां तक  मेराਂ  सम्बन्ध जब  तक  में  संघ

 कर  सकता  कि  सुलह-पषऋ  (१९४७)  की
 सरकार को  श्रम  मंत्री हूं  मं  अरपना  भरसक

 सिफ़ारिशों  के  कोयला  खान
 प्रयत्न  करता  मुझे  सफलता  तब  ही

 के  मज़दूरों  की  मज़दूरी  में  काफ़ी  वृद्धि  हुई  मिलेगी  जब  मुझे  मालिक  कौर  मज़दूर  तथा

 परन्तु  श्रम  मंत्रालय  ag  कभी  नहीं  सोचता
 इस  लंदन  के  समस्त  सदस्य  अपना  सहयोगਂ

 fe  १९६४७  में  जो  मज़दूरी  निश्चित  कर  दी
 विभिन्न  मामलों  पर  झपने  विचारों

 गई  है  उस  में  वृद्धि  न  की  मज़दूरी  बढ़ाने
 को  प्रगट  करने  के  लिये  आपने  मुझे जो  अवसर

 के  प्रदान पर  तथा एक  नये  सुलह  ्  द्वारा

 कोयला  उद्योग  के  मज़दूरों  की  समस्त
 दिया  उसके  लिये  में  are  को  धन्यवाद  देता हुं  ।

 सदस्यों  की  जांच  किये  जाने  के  प्रदान  पर  उपाध्यक्ष  wat  सारे  कटौती

 सरकार विचार  कर  रही  प्रस्ताव  और  उस  के  बाद  मांगें सदन  के  समक्ष

 रखूंगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  हिल  इंडिया
 कटौती  प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुए  ।

 जनरल  इन्शयोरेंस  कम्पनी  के  कर्मचारियों  की

 ga:  नियुक्ति  के  प्रदान को
 निर्दिष्ट  किया  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  :

 प्रदान  है
 :

 इस  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  में  मुख्य
 ३१  urd  geyv  को

 श्रम  आयुक्त  से  बम्बई  जाने  शर  इस  मामले  में
 समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  मांगਂ  संख्या

 छान  बीन  करने के  लिये कहै  रहा
 शिकायत

 करनेवालों  ने  भी  मान  लिया है  कि  यह
 ६५,  ६६,  RY,  RE  तथा  १३१

 के  सम्बन्ध  में  जो  व्यय  होगा
 तरीक़ा  सब  से  प्रति  रहेगा  |

 करने  वं
 ७

 उस  को  पुरा  लिये

 राष्ट्रपति  को  क्रय-पत्र  में
 एकਂ  wea  माननीय  सदस्य  नें

 उल्लिखित  राशियों
 यूनाइटेड  बैंक  श्रॉफ़  इंडिया

 के
 कर्मचा  रियों

 को  तक  ही

 राशियां  दी  जायें  ।
 महंगाई  भत्ता  न  दिये  जाने  के  बारे  में  कहा

 इस  मामले  पर  विचार  हो  रहा  है  कौर  सरकार  प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 के  क़ानूनी  सलाहकारों  से  राय  लेकर  पंचाट

 के  अनुसार  कर्मचारियों  को  पैसा  दिलवाने  की  मांगों  के  लिये  जो  प्रस्ताव

 के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही
 है  सदन  द्वारा  स्वीकृत  किए  गट  उन्हें  नीचे  दिया

 इस  में  देर  इसलिये  हुई  है  क्योंकि  बैंक  वाले  जाता  हू  संसदीय  प्रकाशन  |



 Roo  सदन  का  काय  २०  मान  १९५३  सदन  का  काय  Roos

 मांग  संख्या  Qa  श्रम  RZ,9S,9 00  रुपए

 मांग  संख्या  ६६--  मुख्य  खान  निरीक्षक  कन्या  बनाना  ८  १६  ०००  रुपए

 माग  सख्या  ६७--  श्रम  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  ज प्रकीरां  विभाग  TAT  oy J——  २,९१,४२,०००  रुपए

 मांग  सख्या  ated  नौकरों  दफ्तर  तथा  BZ, R°V,KO 090  रुपए

 मांग  संख्या  ६९--  नागरिक  Ro  ०००  रुपए

 माग  सख्या  श्रम  मंत्रालय  का  पंजों  22,000  रुपए

 डा०  दियाथा  प्रसाद  मुखर्जी  ने  कहा  था
 सदन  का  काय

 कि  जन  संघ  भझ्रान्दोलन  पर  बहस  करने  के  लिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदन  बैठक  एक  अवसर  दिया  जन  संघ  भ्रान्दोलन

 स्थगित  करने  से  मुझे  सदन  को  सूचित  पर  वह  एक  वक्तव्य  देंगे  और  फिर  उस  पर

 रना  है  कि  बाबू  राम  नारायण  सिंह  द्वारा  बहस  इसे  २५  तारीख  को  ६  बजे  प्रारम्भ  3

 किया  जायेगा साढ़े  सात  या  बजे प्रस्तुत  किये  गये  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण  आवेदन

 पत्र  के  सम्बन्ध में  श्री शरार  एन०  एस०  देव  TH  जारी  रखा  जायेग  |

 डा०  लंका  पुर  तथा  wey  सदस्यों  के
 इसके

 पश्चात्  सदन  की  बठक  शनिवार

 प्रस्ताव पर  २४  तारीख  को  ५  बजे  से  ६  बजे  १९५३  के  दो  बजे  तक के  लिए

 तक  बहस  होगी  ।
 xq “ul catia aa  गई  ।


